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इस पुस्तक में भूमंडल के मुख्य मुख्य स्वतंत्र राज्यों की 
'शासनपद्धतियों का विस्तारपूवक तथा अन्य स्वतंत्र राज्यों 
का साधारण वणन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य 
यही है कि हिंदी भाषाभाषियों को इस बात का साधारण 
ज्ञान हो जाय कि फ्रांस, जमनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विद- 
जलॉंड, इंगलेंड तथा आस्टिया हंगरी में राज्य का काय किस 
प्रणाली पर चलता है ओर राजा अथवा राज्य ओर प्रजा में 
केसा राजनेतिक संबंध है । नव परिच्छेद में इन सातों राज्यों 
को छोड़ कर शेष स्वतंत्र राज्यों का सूक्ष्म वणन कर दिया 
गया है। इस प्रकार भूभमंडल के समस्त स्वतंत्र राज्यों का 
वणन इस पुस्तक में आ गया है। यद्यपि यह विषय विशेष 
विस्तार के साथ लिखा जाता तो एक बड़ी भारी पुस्तक बन 
सकती थी, यहां तक कि प्रत्यक राज्य के वणन की एक एक 
बड़ी पुस्तक अछग अलग हो सकती हे, पर इतना विस्तार 
करना इस पुस्तकमाला का उद्देश्य नहीं है और न अभी 
इसकी आवश्यकता ही है| पहले किसी विषय का साधारण 
ज्ञान होना आवश्यक है और जनसमुदाय को इसी की 
आवश्यकता भी है । किसी विषय के गूढ़ रहस्यों के अध्ययन 
करनेवाले थोड़े छोग होते हूँ | उनके लिये इस पुस्तक-माल्ठा 
का प्रकाशन नहीं होता है । 


( २ ) 


अस्तु, इस पुस्तक में जिन जिन स्वतंत्र राज्यों की शासन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है उनमें से कुछ स्वतंत्र 
राज्य ऐसे हैं जिन के उपनिवेश, अधीन राज्य, करद राज्य 
अथवा रक्षित राज्य भी हैं । इन स्वतंत्र राज्यों के इस अंग 
का वणन पुस्तक के दसवें परिच्छेद में दिया गया है । इस 
विषय की गिनती मूल वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के रूप 
में की जा सकती है, परंतु जनससमुदाय के लिये यह जान 
लेना नी आवश्यक दे कि किस किस स्वतंत्र राज्य के उप- 
निवेश आदि हैं और उनका शासन किस प्रकार हो रहा है । 
अतएव इस विषय का वणन भी संक्षेप में कर दिया गया 
है। आशा है यह पुस्तक उपयोगी और रोचक सिद्ध होगी 
जिससे प्रंथकता अपना परिश्रम सफल समझेगा। 


म्रथकतो | 


विषय-सूची । 
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शासनपद्टति । 


--+<७/हैं नटे2.....- 


पहला परिच्छेद । 
प्रस्तावना । 


भिन्न भिन्‍न देशों की शासनपद्धति को समझना अत्यंत 
कठिन हो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आधिक, राजनेतिक तथा ऐतिहासिक दशाओं का 
पूववंचन। परिज्ञान न हो । यह हम छोगों के अभाग्य की 
ही बात है कि हिंदी में अभी तक बहुत से युरो- 

पीय दैशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हैं । 
युरोपीय सभ्य देशों में आजकल प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणाली का दी प्रचार है। विस्तृत भूमिभागवाले देशों 
में सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल 
के यूनानी राष्ट्रों में प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाढी की ही 
प्रधानता थी । आजकछ उस प्रणाली का अवढंबन करना 
कठिन है। इसमें संदेह भी नहीं है कि प्रजासत्तात्मक राज्य- 
प्रणाली के सिद्धांतों को यथासंभव ग्रहण करना तथा उन्हीं 
पर चछना प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्यप्रणाढीवाछे देशों का 


३. 0) 


उद्देश्य है । दिन पर दिन सभ्य देशों में राज्यकाय में जनता 
का हाथ बढ़ाया जा रहा है । कई देशों में तो स्त्रियों को भी 
सम्मति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इंगलेंड म॑ भी 
स्ल्ियों की ओर से इस अधिकार को प्राप्त करने का विशेष 
यत्न चिर काल से हो रहा हूँ । स्विट्जढैंड ने किस प्रकार 
आदशे राज्य का पद ग्रहण किया है यह हम आगे चल कर 
सविस्तर छिखेंगे, परंतु यहाँ पर यह छिख देना आवश्यक 
प्रतीत होता हे कि स्विद्जलैंड की शासनप्रणालढी प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अति समीप तक पहुँचती है । 
इसका कारण वहाँ पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संवि- 
भाग के सिद्धांत का अवलंबन ही कद्दा जा सकता है । 
शासनपद्धति की दृष्टि से युरोपीय राष्ट्र अमेरिका के 
बहुत ही कृतज्ञ दें । राष्ट्संघटन का निर्माता अमेरिका 
ही है । जमेनी, फ्रांस, स्विद्जर्लेंड आदि देशों को अमेरिका 
ने बहुत कुछ शासनपद्धति के विषय में शिक्षा दो है । स्विद्‌- 
जलेंड ने तो अमेरिका को दख कर ही अपनी शासज़र्पैद्धति 
का निर्माण किया है । ्ि 
जमेनी की शासनपद्धति विचित्र ढंग की हैँ । यही 
कारंण है कि इस पुस्तक में जमनी पर विशेष विस्तार से लिखा 
गया है, क्योंकि बिना ऐसा किए उसकी शासनपद्धति को 
समझना पाठकों फे छिय अति कठिन दह्ो जाता । स्विद्जलेंड 
की जन-सम्मति-विधि तथा राष्ट्रीय डपसमिति, इंगर्लेड 
की छार्डसभा तथा मंत्रिसभा, अमेरिका की राष्ट्सभा 
( 8८०४९ ) भादि शासनपद्धति की दृष्टि से द्रष्टव्य हैं । 


( ३ ) 


अतः इस पुस्तक में इन दो आवश्यक अंगों पर भी विशेष 
प्रकाश डालने का यत्न किया गया है । 

इतना पूवेवचन कर के अब प्रजासत्तात्मक राज्य तथा 
 प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आदि आवश्यक बातों पर में 
प्रकाश डालने का यत्न करूंगा जिससे भिन्न भिन्‍न देशों की 
शासनपद्धति का समझना बिलकुल सहज हो जाय | 


प्रजांससात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि- 
 सत्तात्मक राज्य । 


प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्य में बड़ा भारी अंतर 
है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा स्वयं चलाया जाता था वहाँ 
नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चछाया जाता 
प्रजासत्तात्मक राज्य है। यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन 
प्रजासत्तात्मक राज्य क॑ लिये 'प्रजासत्तात्मक 
राज्य” शब्द तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये 'प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य” शब्द प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफछता से कार्य में 
छाया जा सकता हे, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले 
राष्ट्रों में तो नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो 
सकता है | प्राचीन प्रणाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं हे । 
एथेंस नामी यूनानी नगर द्वी प्राचीन राज्य को समझने 
के लिये अनुशीलन के योग्य है । एथेंस में राज्यकाय को 
चलाने के लिये दो सभाओं द्वारा काये होता था--(१) लोक 
सभा, ( २) अतरंग सभा ( 56796 )। 
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लोकसभा का बीस वषे की आयु से अधिक आयुवाला 
प्रत्येक नागरिक सभ्य था । दासों को यह अधिकार प्राप्त न 
था । एथेंस का भ्रत्यके नगरानिवासी अपने आपको राज्य 
का एक अग समझता था। नागरिकों की बहुसम्मति से ही 
संपूर्ण राज्यकाय होते थे। सब को व्याख्यान देने का 
पूणे अधिकार प्राप्त था । व्याख्यान दे कर के ही एथेंस में 
कोई व्यक्ति जनसम्मति अपनी ' ओर प्राप्त कर सकता था । 
उस प्राचीन युग में पत्रों का साम्राज्य प्रारंभ न हुआ था । 
पॉरक्लीज्ञ जेस योग्य पुरुष जहाँ एथेंस -के नागरिकों को 
अपनी वक्तता की शक्ति से मोहित कर उन्हें डचित मांगे पर 
चलाते थे वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो 
इसी शक्ति से जनता को हानि पहुँचाया करते थे । 

सोलन ने राज्यकाये को समुचित रीति पर चलाने के 
लिये एथेंस में लोकसभा का निर्माण किया था । छोक- 
सभा का मुख्य काये मुख्य शासक को चुनना तथा राज्य- 
काये को उचित विधि पर चलाने के लिये नियमों के विषय 
में सम्मति देना था । राज्य के अधिकारों को बड़े बड़े 
व्याख्याता छोकसभा द्वारा प्राय: कुचछवा दिया करते थे । 
सारांश यह है कि उस युग में लोकसभा दी राज्यकाये 
में सीधे तौर पर सब कुछ थी । यहाँ पर यद्द जान छेना 
चाहिए कि छोकसभा के नियमों के संबंध में निम्नलिखित 
काये कद्दे जा सकते हैँ-- 

( १ ) राजदूतों को नियत करनों । 

(५२) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 
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(३ ) युद्ध या शांति का निणेय करना । 

(४ ) सेनापीतियों का नियत करना | 

(५ ) सेनिकों की तनखाहें निश्चित करना । 

( ६ ) ब्रिजित नगरों के प्रबंध आदि को करना । 

(७ ) नवीन देवताओं को उपासना के लिये मानना | 

(८ ) धार्मिमिक उत्सवों को करना । 

( ९ ) नागरिकों को अधिकार आदि देना । 

(१०) राष्ट्‌ के आय व्यय को देखना ( ३५ या ३६ 

दिन के घीच में एक बार ) 

(११) मुद्रा निमोण करना । 

(१२) कर लगाना । 

(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल आदि के बनाने में 

अपनी सम्मति देना । 
(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयों म॑ न्यायालय विभाग 
का काये भी करना । 

सोलन ने छोकसभा की शक्ति को ठीक मागे पर चलाने 
के लिये “' अंतरंग सभा ” का भी निमाण किया था । अंत 
रंग सभा के सभ्य प्राय: अच्छे अच्छे धनाढ्य तथा बड़े बड़े 
बिद्वान्‌ होते थे । परंतु क्छिस्थनीज़ के काल से यह बात 
बद्र गईं । अतरंग सभा इसकी अपेक्षा कि छोकसभा 
को अपने पीछे चढाती स्वये ही उसके पीछे चछने छगी। 
यह पहले लिखा जा चुका है कि एथेंस में एक मुख्य शासक 
लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस मुख्य शासक को दस 
आगे चल कर प्रधान के नाम से छिखेंगे । 
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एथेंस में भिन्न भिन्न अभियोगों के निणेय के लिये भिन्न भिन्न 
न्यायालय थे। सब से बड़े न्यायालय के ६००० सभ्य थे । 
छोटे छोटे न्यायालयों में किसीके १०० सभ्य थे तो किसीके 
१००० । पाठक यह स्वयं ही समझ सकते हैं कि जिस 
न्‍्यायारूय में इतने इतने सभ्य हों वह न्याय कट्दों तक 
कर सकता है। न्याय एक ऐसी चीज नहीं है जो कि बहु- 
सम्मति से प्राप्त हो सके । इतने बड़े न्यायालय की जो 
बुराइयां होती हैं एथेंस ने वे सब की सब सहीं । 
प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन की अपक्षा 
स्वतंत्रता का प्रेम बेशक अधिक होता है । एथेंसवाढों 
ने शिल्प में जो पृणता प्राप्त की थी 
प्रजासत्तात्मक राज्य उसम॑ उनकी स्वतंत्रता ही काम कर 
की आकाचना। रही थी। प्रजासत्तात्मक राज्य में सारी 
की सारी जाति सीधी शासक खये अपने 
आप होती है। जातीय सभा द्वारा, जनता सख्यं उपस्थित 
हो कर अपने शासन का काय खयं ही करती है। , परंतु 
यह वहाँ संभव हो सकता है जहाँ कि राष्ट्‌ बहुत छोटा है। 
बड़े बड़े राष्टों में इस शासनपद्धति को प्रचलित करना बहुत 
ही कठिन है । 
प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दृषण यह भी है कि योग्य 
योग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी उंगलियों पर नचांते हुए उसकी 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में छे छेते हैं। इससे जो हानि 
पहुँचती है. वह यूनान के इतिहास से सवेथा स्पष्ट है। 
थूसीडाइडीज़ ( '४709074०5 ) ने एक बार कहा. था 
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अथांत्‌ “एथेंस प्रजासत्तात्मक राज्य तो नाम मात्र का 
था, वास्तव में तो वहाँ उसके नागरिकों में से मुख्य 
नागरिक का ही राज्य था”। अत: प्रजासत्तात्मक राज्य को 
सफलता से चला सकन के ढिये प्रजा का आचार तथा विचार 
बहुत ही उन्नत तथा दृढ़ होना चाहिए। इसके बिना यह संभव 
नहीं कि आदश शासनपद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता 
से चल सके । इसमें संदेह नहीं हे कि प्रजासत्तात्मक 
शासनपद्धति में नागरिकों की शासनशक्ति उन्नत हो 
जाती है । उन्हें जातियों के नियमों तथा इतिहासों को देखना 
पड़ता है। उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं । 
परंतु प्रश्न तो यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से 
उनकी रक्षा केस की जाय ! जनता में दल बन जाते हैँ जिन 
में राज्यमक्ति के स्थान पर वेय्यक्तिक इंष्या द्वेष प्रबछ हो 
उठते हैं । परिणाम इसका यह होता है कि जनता के दर्लों के 
नेता जनता को अपनी वक्‍तृता या छेखन शक्ति से वशीभूत 
कर एक दूसरे का गलछा कठवाते हैं। यही कारण था कि 
एथेंस की उन्नति क्षणिक रही ओर जब उसका अधः- 
पतन प्रारंभ हुआ तो फिर वह अपने आपको न संभाल सका। 
प्रजासत्तात्मक राज्य का आधारभूत 'समानता' का सिद्धांत 
है। प्रत्मयक नागरिक एक दूसरे के समान है चाहे वह 
योग्य हो चाहे अयोग्य । इस समानता का ही यह परिणाम 
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था कि जो व्यक्ति उन्हें हानिकर मारूम पड़ता था उसे बे 
“ेशत्याग” का दंड दे देते थे जिससे वह एथंस को छोड़ कर 
अन्यत्र कहीं बस जाता था। सारांश यह है कि प्रजास- 
तात्मक राज्य वहीं सफलता से चछ सकता है जहाँ राष्ट 
छोटा हो, उसके नागारिक आचार विचार में समुन्नत तथा 

छ्‌ रे कर 
हृढ़ हों, उनका जीवन सादगी से परिपूण हो तथा उनमें 
समानता का सिद्धांत काम कर रहा हो | 


आजकल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं 
मिल सकता है तो वह केवछ खिटजलेंड में हे। प्रायः 
अन्य सभ्य देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक 

प्रातानिषि-सत्तात्मक राज्य। राज्य का ही प्रचछन है । प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य के भी सफछता से चल 

सकने के लिये जनता में विशेष विशेष गुणों की आवश्यकता 
होती है । प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की अनिच्छुक, शासन- 
भार से घबड़ानेवाली, उदासीन तथा आलूस्य से परिपूण 
जनता में यह शासनपद्धति समुचित विधि पर नहीं चल 
सकती है । मिल महाशय ने लिखा है कि कई जातियों का 
यह विचित्र ख्भाव होता है कि वे शासकों के आत्याचार को 
चुप चाप सहन कर ढछेंगी परंतु उसके विरुद्ध आवाज कभी 
भी न उठावेंगी । ऐसी जातियों में यदि यह शासनपद्धति 
प्रचलित कर दी जाय तो यद्दी परिणाम होगा कि वे अद्याचारी 
शासक को दी अपना शासक चुना करेंगी। स्थानीय प्रेम 
या मतमतांतरों के प्रेम से परिपूण संकुचित विचारवाढी 
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जातियाँ भी ऐसी शासनपद्धति के अवलंबन करने के अयोग्य हैं, 
क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दलों के मंतमतांतर संबंधी 
झगड़ों का प्रवेश शासन में हो जायगा जिससे एक दुसरे 
दल का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई जातियों 
में व्यक्तियों को दूसरों पर हुकूमत करने में ही आनंद आता 
है। ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
ग्रहण किया जाता है तब हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
अपने आपको शासक के तौर पर चुनवा छेते हैं तथा अपने 
अपने निचले अधिकोरियों पर कठोरता का बाजार गरम 
कर देते हैं। सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य 
हो चाह प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हो जातीय आचार की 
श्रेष्ठता सभी में आवश्यक है । इस बात का रहस्य 
तब बिलकुछ प्रत्यक्ष हो जाता है जब कि हम भिन्न भिन्न 
सभ्य देशों की शासनपद्धतियों का निरीक्षण करते हैं। 
अमेरिका तथा इंगलेंड की शासनपद्धतियों को देख कर ही 
युरोप क्री अन्य जातियों ने अपनी अपनी शासनपद्धतियों 
को बनाया है । परंतु क्या कारण हे कि सब देशों की शासन- 
पद्धतियाँ जिन जिन स्थानों पर एक दूसरे से मिलती भी हैं 
वहाँ पर भी कार्य में एक दूसेर से सवथा भिन्‍न हैं । इंगलेंड की 
मंत्रिसमा की रीति पर फरासीसी मंत्रिसभा क्‍यों न सफछता 
से काम कर सकी ? इसी छिय कि दोनों जातियों का 
आचार व्यवहार मिन्‍न भिन्‍न है। यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि जातीय आचार व्यवहार के सदृश देश की 
भौगोलिक, प्राकृतिक तथा राजनैतिक स्थितियों का भी शासन- 
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पद्धति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । स्विदजलेंड में 
८ जनसम्मति ? विधि सफलता से चल सकी, अन्य देशों में 
नहीं । यह केवल इसी लिये कि वह पावेतीय प्रदेश हैं, उसके 
राष्ट्सगठन के राष्ट्‌ छोटे छोटे हैं । 

इंगछेंड तथा अमेरिका में न्‍्यायालय विभार्गों को जो प्रधानता 
प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों में नहीं है । क्योंकि इंगलेंड॑ 
तथा अमेरिका को हात्रुओं से इतना डर नहीं है जितना 
युरोपीय महाद्वीप के भिन्‍न भिन्‍न राष्ट्रों को हे # । 

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा के ही 
हाथ में होता हे परंतु कुछ एक प्रतिनिधियों द्वारा,न कि 
स्वयं । इससे जहाँ छाभ हैं वहाँ हानियाँ भी हैं । जनता में 
सब के सब व्यक्ति उन्नत विचार तथा आचार के तो 
होते ही नहीं हैं। शासन का काये इतना सहज नहीं है कि 
उसे सब ही कर सके । इस दशा में जनता के योग्य योग्य 
व्यक्तियों को शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत 
होता है | इसमें संदेह नहीं हे कि एकसत्तात्मक राज्य की 
अपेक्षा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उच्तम हे । 
एकसक्षात्मक रांज्य तो तब ही कोई जाति प्रचलित कर 
सकती है जब कि वह शासन के काय को सब से अधिक 
सहज समझती हो | यह माना कि कभी कभी ऐसे राजा भी 
राज-सिंहासन पर आ जाते हैं जिनकी योग्यता तथा शरक्तियाँ 
अपूब होती हैं, परंतु इससे कया ! बीसों बेहदे, बेवकूफ, पांगल 
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राजाओं के राज्य की बुराइयों को वह अकेला कहाँ तक 
दूर कर सकता है। जाति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये वंशा- 
गत राजाओं का राज्य तो सवेथा ही असमर्थ हैं। यही 
कारण है कि प्रायः संसार की सभी जातियों ने वबंशा- 
गत राजाओं के राज्य की सभा को मटियामट कर दिया है। 
जिन जिन जातियों पर वंशागत राजा राज्य करते हैं वहाँ 
पर भी उनकी शान ही शान रखी हुई है, उनकी संपूर्ण शक्ति: 
तो जाति ने अपनी अपनी प्रतिनिधि सभाओं तथा द्वितीय 
सभाओं को दे दी है । प्रतिनिधि सभाओं में अभी तक जनता 
के योग्य योग्य व्यक्तियों को पूरे तौर पर आने का अवसर नहीं 
मिलता है । परंतु इस धरणा में शासनपद्धति का दोष नहीं 
कहा जा सकता है । इस प्रकार की बुराइयों के दूर करने के 
लिये तो जाति में छच्च शिक्षा का होना अंत आवश्यक 
प्रतीत होता है, और इस बात के लिये आज कल प्राय: 
सभी जातियाँ यत्न भी करती रही हैं। सभ्यों के वार्षिक, 
त्रैवार्षिक, आदि चुनाव से किसी एक समुदाय के पास 
लगातार शासन की शक्ति नहीं रहने पाती । परिणाम इसका 
यह द्वोता है कि जाति में किसीको भी स्वेच्छाचारी होने का 
अवसर नहीं मिलता । 
राजनीति विज्ञान के पिता मांटस्क्यू (20706500७१6९४) 
का कथन है कि--“यदि नियामक तथा शासकशक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूद्द के पास इकट्ठी हो तो 
शक्ति-संविभाग । जाति की स्वतंत्रता का नाश होना स्वाभाविक 
| ही है, क्योंकि जाति को इस बात का सदा 
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ही भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्सभा स्वच्छाचारी 
नियम बना कर स्वच्छंदता से ही उनका प्रयोग करेगी । 
इसी प्रकार न्याय संबंधी शक्ति को नियामक तथा शासन- 
शक्ति से सवेथा प्रथक्‌ नकर दिया जाय तथा उसे यदि निया- 
मकशक्ति का सहायक बना दिया जाय तो जो नियम बनाने- 
वाला होगा वही न्यायाधीश भी हो जायगा । परिणाम इसका 
यह होगा कि जाति के व्यक्तियों का जान माल एक मात्र 
न्यायाधीशों के हाथ में चछा जायगा और कहीं यदि न्याय 
संबंधिनी शक्ति को शासकों के ही हाथ में दे दिया जाय तब तो 
अत्याचार का होना आवश्यक ही है, क्योंकि जो किसी व्यक्ति 
पर अपराध लगानेवाला होगा वही उस व्यक्ति के अपराध 
का निणय करनेवाला भी होगा ।”! 

किसीके हाथ में भी अत्यंत अधिक शाक्ति का दे देना 
राष्ट्‌ के लिये भयानक होता छहै। यदि ऊपर लिखी तीनों 
शक्तियाँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तियों तथा समुदायों के हाथ में दे 
दी जॉय तो इससे राष्ट्‌ मं जहाँ किसीकी भी शक्ति अधिक 
नहीं होने पाती वहाँ काय भी समुचित रीति पर चलता है। एक 
ही व्यक्ति या समुदाय तीनों कार्यों को इस योग्यता से संपादन 
नहीं कर सकता जैसे कि वह केवलछ एक ही काये को कर सकता 
है। परमात्मा ने शरीर में आँखे देखने के छिये, कान सुनने के 
लिये तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने 
शरीर के कायय को उचित ढंग पर चढाने के लिये भिन्न भिन्न 
इंद्रियों को दिया है तब राष्ट्‌ रूपी शरीर के काय को भी 
अच्छी तरह से चलाने के लिये 'शक्ति-संविभाग” के सिद्धांत 
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का ही अवरंबन करना ठीक मालूम पड़ता है। # 

शासक तथा न्याय संबंधिनी शक्ति का आधार वास्तव में 
एकमात्र नियामक शक्ति पर है। जैसे कि राज्यनियम होते 
हैं वैसा ही शासक शासन करते हैं तथा न्यायाधीश न्याय 
करते हैं। यही कारण है कि “नियामक शक्ति? ही 
तौनों शक्तियों में मुख्य गिनी जाती हैं। संसार की संपूण 
जातियों ने नियामक शाक्ति' को अपने ही हाथ में 
रखा है। नियामक शक्ति को अट्यंत सावधानी से प्रयुक्त 
करने के लिये सभी सभ्य जातियों ने कोई न कोई उपाय 
अवश्यमेव किया हुआ है| यहाँ पर यह आश्रये से हमें 
लिखना पड़ता है कि एक उपाय में प्रायः सभी सभ्य जातियों ने 
अनुपम समानता प्रकट की हे | यह उपाय नियामक शक्ति को 
दो सभाओं में विभक्त करना हे। राजनीतिक भाषा में यह 
उपाय 'सभाद्वय” विधि या शैली के नाम से लिखा जाता है । 
यूनान आदि कुछ एक छोटे छोटे राष्ट्रों को छोड़ 
कर सर्वेत्र ही 'सभाद्य” विधि का प्रचार है। अमेरिका, 
इंगलेंड, तथा अँग्रेजी उपनिवेशों में किस प्रकार से नियामक 
स्भाएँ विद्यमान हैं यह किसीसे छिपा नहीं है। सब से 
विचित्र बात तो यह है कि अफ्रिका में नीग्रो लोगों का हेती 
( ्॒७४४ ) नामी राष्ट्‌ भी इसी विधि पर काम कर रहा है । 

नियामक शक्ति को दो सभाओं में विभक्त करने का 
एंक छाभ तो यह है नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने 
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पाती । दूसरा छाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावों 
को विचारने के लिये समय पर्याप्र मिल जाता है। संसार 
की सभी राष्ट्रसभा या छाडेसभा में प्राय: संकुचित विचार के 
ही व्यक्ति सभ्य होते हें। इसका शायद्‌ यह कारण है कि द्वितीय 
सभा में प्रायः घनाढ्य, भूमिपति तथा अनुभवी जन ही 
सभ्य होते हैं जो कि बहुत सुधारों को पसंद नहीं 
करते । शासनपद्धति के निभोणकाल में प्रायः इस बात का 
ध्यान रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा न्याय 
धबंधी तीनों शक्तियाँ किसी एक के ही हाथ में नहीं होनी 
चाहिएँ । इंगलेंड में मुख्य न्यायाधीश शासकसमिति 
द्वारा चुना जाता है परंतु वही चुने जाने के अनंतर अपने 
चुननेवाले अधिकारियों के ऊपर अपना निणेय दे सकता है। 
न्यायाधीश को पदच्युत करना इंगलेंड में नियामक सभा के 
हाथ में है। यह अतिशय उत्तम प्रबंध इंगलेंड में ही संभव 
है क्‍योंकि इंगलेंड को भयानक युद्धों की दिन रात चिंता नहीं 
करनी पड़ती है । युरोप की अन्य जातियाँ इस प्रकार न्याया- 
धीश की शक्ति को महत्व देने में असमर्थ हैं । इसका कारण 
यह है कि उन्हें दिन रात अपने आपको शत्रु से बचाने की 
ही चिंता रहती है । युरोप की प्रायः सभी जातियों में 
जशासक-न्यायसमिति! की विधि प्रचछित हे। इस समिति 
का संबंध जहाँ विशेषतः शासकों से है वहाँ वह शासकों 
का शासक के ही रूप में निणय करती है | य॒रोप के देशों के 
शासक निर्भयता से अपना काये किया करते हैँ, क्योंकि इन्हें 
इस बात का निश्चय दोता है कि उनकी अपनी द्वी समिति 
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समय पर उनकी रक्षा करंगी । चूंकि अमेरिका की स्थिति 
भी इंगलेंड के ही सदृश है अतः वहाँ भी मुख्य न्यायारूय की 
शक्ति अनंत है । अमेरिका का मुख्य न्यायालय शासनपद्धति 
के विरुद्ध, राजनियमों को ठहरा सकता हे तथा उनको कार्य 
में लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी भी 
नियम-धारा से यदि कोई राज्यनियम टक्कर खाता हो तो 
मुख्य न्यायालय उसे राज्यनियर्म ही नहीं समझता है । 

इंगछेंड में मंत्रिसभा की उपसमिति के सभ्य नियामक 
सभा के सभ्य भी होते हैं तथा वह नियमनिमाण में प्रभाव 
भी पर्याप्त डाछत है। परंतु अमेरिका में यह नहीं हे। अमेरिका 
की शासनपद्धति के निमोता शासकों के हाथ में परिमित 
शक्ति ही रखना चाहत थ। इसीलिये उन्होंन अमरिका के 
प्रधान तथा उसकी मंत्रिसभा को जातीय सभा में बेठने से 
रोक दिया है । प्रधान की शक्ति को जहाँ राष्ट्रसभा के द्वारा 
उन्होंने बहुत कुछ परिमित कर दिया है वहाँ उसकी प्रधानता 
का काल भी बहुत द्वी थोड़ा रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ 
कि इंगछूड तथा अमेरिका की शासनपद्धति एक दूसरी से 
सवथा भिन्न हैं । इसमें संदेह भी नहीं है कि दोनों ही दक्शों 
में नियम बनाते समय छोटी छोटी बातों तक का ध्यान रख 
छिया जाता है जिससे शासकों को जहाँ अपनी बुद्धि से बहुत 
काम नहीं छेना पड़ता वहाँ वे लोग स्वेच्छाचारी भी नहीं 
हो सकते । परंतु फ्रांस तथा इटली में यह बात नहीं है। 
वहां तो मोटे मोटे नियम बना दिए जाते हैं, छोटे 
छोटे मामछों पर तो शासकों को अपनी बुद्धि से ही काम 
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लेना पड़ता हे इससे उनका कुछ कुछ स्वेच्छाचारी हो जाना 
स्वाभाविक ही है । 

आजकल नियामक सभाओं के 'स्वापन्न तथा अस्वापन्न' 
दो भेद प्राय: किए जाते हैं। इंगलेंड की पार्कियामेंट ( राजा + 
छाडेसभा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिबद्ध नहीं है । परंतु संसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
मक सभाओं की यह दशा नहीं हे। अंग्रेजी उपनिवेशों की निया- 
मक सभाएँ अस्वापन्न कही जा सकती हैं, क्योंकि उनकी निया- 
मक शक्ति इंगलेंड की पार्लियामेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। अमे- 
रिका में भी नियामक सभा कुछ एक शासनपद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं के परिवतेन करने में जनता की ओर से परतंत्र है। 
जनता ने मुख्य न्यायाधीशों को यह शक्ति दी हुईं है कि वे 
यह बतावें कि अमुक अमुक राज्यनियम शासनपद्धति के विप- 
रीत तो नहीं हैं। यदि विपरीत हों तो उनके खीकार करने में 
नियामक सभा स्वापन्न नहीं हे। कइ एक विद्वान्‌ शासनपद्धति 
के संबंध में प्राय: 'शिथिल या अशिथिल” शब्द भी व्यवहृत 
करते हूँ | आंग्ल शासनपद्धति शिथिल कही जाती है क्योंकि 
उसके द्वारा शासनपद्धति के आधारभूत नियमों को भी उसी 
शीघ्रता से परिवतेन किया जा सकता है जैसे की तुच्छ तुच्छ 
नियमों को । परंतु अमेरिकन शासनपद्धति अशिथिल् कही 
जाती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का शासनपद्धति संबंधी 
सुधार जातीय सभा के ३ सभ्यों की स्वीकृति के बिना नहीं 
किया जा सकता है और जातीय समा में खीकूत हो जाने पर 
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भी जबतक है राष्ट्‌ उस सुधार को न स्वीकार कर लें तब तक 
वह काम में नहीं छाया जा सकता। स्विद्जलेंड में शासन- 
पद्धति संबंधी सुधार के छिये वाधित जनसम्मति लेनी 
पड़ती है पर जमेनी में कोई भी वैसा सुधार एकमात्र १४ 
विरोधी सम्मतियों से ही गिर सकता है । 
आज कछ प्राय: दो प्रकार के राष्ट्‌ पाए जाते हँ-- 
(१) एकात्मक (077707५),(२) राष्ट्संघटनात्मक (7८6९:०)। 
अमेरिका, फ्रांस, जमेनी, स्विदजर्ड 
एकात्मक तथा राष्ट्संघ- राष्ट्रसंघटनास्मक राष्ट्रों के उदाहरण 
टनात्मक प्रतिनिधि. कहें जा सकते हैं और इंगलेंड एका 
सत्तात्मक राज्य । त्मक राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत 
से स्वतंत्र राष्ट थे, वे सब मिल कर 
अमेरिका के राष्ट्सघटन में सम्मिलित हुण। इनमें 
उनकी बवैेय्यक्तिक सत्ता का छोप नहीं किया गया है पर 
साथ ही मुख्य राज्य ((शाएबो "७०एव्याशल्ग ) के 
सम्मुख . उनकी शक्ति भी बहुत ही अल्प है। जो कुछ उन्हें 
स्वतंत्रता प्राप्त है वह केवल अपने ही राष्ट्‌ के लिये है। इंगलेंड 
में यह दशा नहीं है। इंगलेंड एक देश है, बह राष्ट्संघटन नहीं 
कहा जा सकता है, इसीलिये वह एकात्मक राष्ट्र कद्दा जाता है। 
राष्ट्सघटन दो प्रकार का हुआ करता है। एक पूण, 
दूसरा अपूण । पूर्ण राष्ट्सघटन के परिज्ञान से अपूर्ण का भी 
परिज्ञान हो जायगा। अत: पूर्ण राष्ट्संघटन पर कुछ शब्द 
लिख देना में आवश्यक समझता हूँ । 
पूणे राष्ट्संघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण होते हैँ-- 
२ 
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(१) राष्ट्संघटन, के सब राष्ट्रों को राष्ट्सभा में समान 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्ट्‌ की शक्ति परस्पर समान हो । 

(३) नियामक तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्ट्रों 
की सहमति के बिना बढ़ाए न जा सकें। 

अमेरिका का राष्ट्सघटन पूणण समझा जाता है पर 
जमंनी का अपू्ण । राष्ट्सघर्टन के लक्षण पर ही आजकल 
बड़ा भारी वाद विवाद है। महाशाय फ्रीमेन की सम्मति 
में तो छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन को राष्ट्संघटन कहट्दा 
जा सकता है परंतु आजकल यह नहीं माना जाता । सीढे 
महाहशय तो 'राष्ट्संघटन” से ऐसे दो राज्यों का परस्पर मेल 
समझते हें जिनमें एक स्थानीय राज्य ( ०००] (70 0८€॥- 
7९7+ ) का पक्ष छेता है ओर दूसरा मुख्य राज्य ((९८४४०) 
(50ए८४४॥॥८॥६४) का। परंतु यह भी लक्षण स्वीकृत नहीं किया 
जा सकता है, क्योंकि इसके अनुसार दारा तथा जर्विसज़ के 
राज्य भी राष्ट्संघटन के उदाहरण कह्दे जा सकते हूँ। जो कुछ भी 
हो राष्ट्संघटन से हमारा तात्पय ऐसे राष्ट्रों के परस्पर संयोग से 
है जो कि राज्यनियम द्वारा.समान अधिकार रखते हों तथा 
अपनी अपनी शक्ति तथा आवृत्ति में सवेथा असमान हों । परंतु 
इस लक्षण के अनुसार राष्ट्संघटन का होना तभी संभव है 
जब कि राष्टू स्वयं ही अपने हितों की तथा स्वार्थों की एकता 
के कारण परस्पर मिले हों । राष्ट्संघटन की राजसभा में राष्ट्रीय 
सभ्यों को अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति को देना ही उचित 
प्रतीत होता है, जैसा कि जमेनी में है भी | अमेरिका तथा 
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स्विदजलेंड में यह बात नहीं है। राष्ट्सभा के सभ्य प्रायः वहाँ 
अपनी ही सम्मति दिया करते हैं। & 


प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप 
तक यदि किसी देश की शासनपद्धति है तो वह स्विट्जलेंड 
की है। स्विद्जलेंड को आज कल के युग में 
आदर्श राज्य । “'आदश राज्य” के नाम से लिखा जाता है । यह 
क्यों ? यह इसी लिये कि स्विदजरँड जहाँ 
प्रीतानिधि-सत्तात्मक राज्य कौ शैली पर चल रहा है वहाँ 
“जन-सम्मति-विधि' से प्रजासत्तात्मक राज्य की शैली के ऊपर 
भी चलता हुआ कहा जा सकता है। एथेंस में यद्यपि 
प्रजासत्तात्मक राज्य था परंतु वह उसको सफलता से न 
चला सका । स्विस जनता का स्वभाव, आचार व्यवहार 
इतना उच्च है कि उसको असफलता का कभी सामना ही न 
करना पड़ा। इंगलेंड के सटझ्न ही स्विस-शासनपद्धति का विकास 
भी आत्मिक नहीं है।चिर काछ से स्विस जनता स्वतंत्रता 
का पान कर रही है । विचित्रता यह्‌ है कि जन-सम्भति-विधि 
की योग्यभूमि सारे संसार में एक स्विट्जलेंड ने ही अपने 
आपको सिद्ध किया है और यही कारण है कि स्विट्जरलेंड 
की शासनपद्धति पर छिखते हुए इस पुस्तक में जन-सम्मति 
विधि पर बहुत से प्रष्ठ लिखे गए हैं जिन्हें पाठकों को अग्येत 
ध्यान से पढ़ना चाहिए । ह 


मु 
(केले पननननीननन 
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आजकलछ प्राय: भारतीय जनता के बहुत से सभ्यों 
के मुख से यह सुनाई दिया करता है कि आंग्ठ शासन- 
पद्धति में से शायद्‌ छाडेसभा का सवंथा ही 
भांग्ल लाइंसभा । समुच्छेद कर दिया जाय । कया होगा यह तो 
कोई भी नहीं कह सकता है । परंतु इतना 
अवश्यमेव कहा जा सकता है कि ऐसा करने से इंगढेंड को 
बड़ी भारी हानि पहुँचने की संभावना है। छाडेसभा का 
समुच्छेद. न करना चाहिए। उसमे सुधार करना अत्यंत 
आवश्यक है । छेखक ने इस पुस्तक में इंगलेंड की 
लाडेसभा पर भी बहुव से प्रृष्ठ दिए हूं, यद्द केवल इसी लिये 
कि जनता को यहद्द सूचित किया जाय कि किस प्रकार 
इंगलेंड में लाउसभा तथा प्रतिनिधिसभा अपनी शाक्ति को 
खो बेटी हें तथा किस प्रकार वहाँ मंत्रिसभा की असीम 
शक्ति तथा प्रधानता बढ़ गई है, जो कि किसी जाति की 
उन्नति तथा स्वतंत्रता के लिये सबेथा अभीष्ट नहीं कह्दी 
जा सकती । ञ 
इस पुस्तक में अंग्रेजी के शब्दों के स्थान पर स्वेथा 
संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। पाठकों की 
स्पष्टता के लछिय अंग्रेजी शब्दों की सूची अत में 
शब्द निमोण। दे दे देना आवश्यक प्रतीत होता है । जिन जिन 
अग्रेजी शब्दों के स्थान पर संस्कृत के शब्दें का 
प्रयोग किया गया है उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते समय 
छेखक ने अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद के स्थान पर भाव को 
दी छे कर संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। दरृष्टांत के दौर पर 


( २१ ) 
[7090790८ शब्द ही लीजिए। इसके स्थान पर “निर्देश' शब्द न 
प्रयुक्त कर के'नियामक जन-सम्मति” इस शब्द का प्रयोग किया 
है? यह क्‍यों ? यह इसीलिये कि इनीशियेटिव शब्द का 
प्रयोग “नियमानिमोण में जनता की जो सम्मातियाँ ली 
जाती हैं” उसीके छिये राजनैतिक भाषा में रूढ़ि है । अंग्रेजी 
रूढ़ि शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों के 'भाव? को ही मुख्य 
रखना पड़ता है न कि शब्दार्थ को । 


धााााांगााभााआाा कं कप ५ अमल 


पुस्तकालय 
ग़रूकत कांगड़ी, 
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दूसरा परिच्छेद । 

फ्रांस । 
१८७० में फ्रांस और जमेनी में परस्पर घोर युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ। 
नेपोलियन तृतीय अपनी संपूर्ण सेना 
फ्रांस में प्रतिनिषि-प्त्तात्क के साथ जमेनी के हाथ में कैद हो 
राज्य को उत्पत्ति। गया। ज्यों ही यह हृदयविदारक 
घटना फ्रांस में पहुँची वहां बड़ा 
भारी विक्षोभ उत्पन्न हुआ। संपूर्ण जनता ने उसी समय 
सोच लिया कि आगे से अब एक राजा दुश में परिमित 
शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता । दंश का शासन प्रतिनि- 
घिसत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना उचित है। फ्रांस 
में इस शासनपद्धति का अवलूंबन विपत्काल में हुआ--- 
यही कारण है कि बहुत से लिखित नियम वहाँ शासन- 
पद्धति में वतेमान नहीं है। जब तक यह युद्ध चलता रहा 
तब तक तो साम्राज्य का शासन जातिसंरक्षण सभा ही 
करती रही, परंतु ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, सारे राज्य के 
प्रतिनिधियों को बुला कर एक नई जातीय सभा का निर्माण 
हुआ जिसके हाथ में संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर दे दी गई । 
यहाँ पर यह नहीं भूछलना चाहिए कि ऊपर लिखे 
सभी काये श्ीघ्रता में किए गए हैं। इस दशा में यह 
कोई आशख्रये की बात नहीं है, यदि जातीय सभा के 
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अधिकारों का समुचित छेखा विद्यमान न हो। १८७१ में 
प्रसिद्ध छद्स फिलिप के मंत्री दीपस नामी महाशय इस 
सभा के सब से पहले प्रधान चुने गए। कितने वषे तक 
उनकी प्रधानता रहे यह निश्चित नहीं किया गया। दीपसे 
ने संपूण शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, साथ 
ही उसने यह प्रण भी किया कि वह समय समय पर 
अपने कार्यों की सुचना जातीय सभा के सम्मुख विचाराथ 
उपस्थित करता रहेगा। दो वे तक यह काये चढ्शाता रहा 
पर जातीय सभा में परस्पर इतने विभिन्न दल थे कि कुछ एक 
विरोधी सम्मतियों के कारण दीपसे ने काय छोड़ दिया। 
माशल मेकूमाहन प्रधान चुने गए । यह “व्यक्ति जा- 
तीय सभा -का सभ्य न था, अतः इसका मंत्रिमंडल भी 
जातीय सभा के प्रत्येक काये का उत्तरदाता नहीं हुआ । इस 
समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा परंतु उस शासन 
को एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उसे समय कोई 
विशेष, नियम नहीं बनाए गए थे। सब से विचित्र बात यह्‌ 
थी कि जातीय सभा में राजा के पक्षपातियों की अधिकता थी 
जो कि एकराज्यात्मक राज्य के ही पक्षपाती थे। वे स्वयं 
भी ऐसे दो दलों में विभक्त थे जिनका मिलना असंभव 
भा। एक दल कास्ट डि चेंबोडे का पशक्षपाती था, दूसरा 
काम्ट डि पेरिस का था । काम्ट डि चेबोडे से उसके पक्षपा- 
तियों ने कुछ शर्तों को स्वीकार करने की प्राथेना की, परंतु 
उसने न माना । परिणाम यह हुआ कि वह फ्रांस का राजा 
न बन सका। साथ ही इस घटना से राजपक्षपातियों को 
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यह पता छग गया कि इस अवसर पर फ्रांस में राजा का 
राज्य पुनः छे आना कठिन है। इसलिये वे छोग प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य के पक्षपातियों से. मिल कर किसी एक शासन 
प्रणाली के निमांण में प्रवृत्त हुए। फ्रांस की शासनप्रणाढी 
प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेल कही जा सकती है । 
नवीन विचारों के अनुसार फरासीसी शासनग्रणाली का नाम' 
है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता है और प्राचीन 
विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य शासक का 
राज्यकार्य में जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदातृत्व है। नवीन 
तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक ग्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासनप्रणाही का निर्माण कठिन है, जब कि 
देश में ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जो इस 
शासुनप्रणाडी के विरोधी हों ओर जो इसके निमोण में 
इसलिये प्रवृत्त हों कि देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनके 
वास्तविक विचार काये में परिणत हो सकते हैं, साथ ही जो उस 
समय की प्रतीक्षा में हों जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक, राज्य 
प्रणाली को हटा कर राजात्मक राज्य को दश में छे आवबें। इस 
दशा में फ्रांस में प्रतिनिधिसत्तात्मक शासनप्रणाली के नियमों 
का निर्माण न द्ोना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । इससे यह भी 
स्पष्ट दो जाता है कि शासनपूणाली संबंधी अभी तक तीन ही 
नियम क्यों पास हुए हैं जो कि स्वयं ही संक्षिप्त हैं। सारांश यह है 
कि १८७५ की २४ या २५ फरवरी तथा १६ जुलाई के राजनि- 
यमों द्वारा प्रधान, प्रतिनिधि द्वारा अतरंग सभा तथा मंशत्रिसभा 
का निर्माण निश्चित हो गया तथा उनका आपस में कितना 
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संबंध है, एक दूसरे की शासन तथा नियमनिमोण में कितनी 
शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तरदातृत्व जातीय सभा 
के सम्मुख है इत्यादि इत्यादि बातों का निणेय संक्षेप से कर 
दिया गया। समय समय पर १८७५ की नियम-धाराओं 
का परिवतन भी किया गया है ओर यह परिवर्तन तभी 
दोता है जब कि प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा एक जातीय 
सभा के रूप में परस्पर मिल कर बैठती है । 


१८८१ की २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 
फ्रांस की राजधानी हटा कर पेरिस में छाई गई । १८८४ 
की १४ अगस्त को अंतरंग सभा के समभयों के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया। साथ ही फ्रांस की 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली को सुरक्षित करने के लिये 
यह नियम पास किया गया कि भविष्यत्‌ में फ्रांस की 
शासनगप्रणाली में कोई परिवतेन नहीं किया जायगा | यह 
भी इस लिये पास किया गया कि इस बात का फरासीसी 
साम्राज्य की जनता को भय था कि शासनप्रणाछी में सुधार 
करते करते कहीं उसे ऐसा रूप ही न मिल जाय जिससे 
वहाँ एक राजा का राज्य पुनः स्थापित हो जाय । परंतु यहाँ 
पर यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाछी के सुधार 
का अधिकार अंतरंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ 
यूथकू छीन लिया गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप 
में बैठ कर शासनप्रणाली में जो चाहें सुधार कर सकती हैं। 
सारांश यह है कि जाति यदि शासनप्रणाढ़ी को भी बदढछने 
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पर उतारू हो जाय तो उसे रोकनेवाला कौन हो सकता है ? 
फिर यदि दोनों सभाएँ ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ तौर पर नियमों में 
ऐसे परिवतेन कर देवें जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता 
हो तो उन्हें इस काये से कौन रोक सकता है ? फरासीसी न्‍्याय- 
सभा का इस काये में हाथ नहीं है कि वह शासनप्रणाली 
संबंधी नियमों को उचित या अनुचिन ठहरावे तथा उन्हें देश 
में प्रचलित होने देवे वा न होने देवे। जो कुछ भी हो, यहाँ पर 
प्रह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की 
स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बड़ा भाग होता 
है । दोनों ही फरासीसी राष्ट्सभाएँ फरासीसी जनता से बहुत 
भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रणाली में कोई भी बड़ा परिवतेन 
करने म॑ अशक्त हैं । फ्रांस की अतरंग सभा में छोग 
संकुचित विचार के हैं, उन्हें अधिक परिवतेन पसंद नहीं है । 
अतः वे प्रतिनिधि सभा के साथ मिल कर जाति सभा के रूप 
में बेठना दही नहीं चाहत। इस प्रकार फ्रांस में मुख्य 
न्‍्यायसभा का काये, अतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित 
विचार तथा दोनों ही सभाओं को जनता का भय बना रहता 
है। अतः: वहाँ शासनप्रणाली में कोई बड़ा परिवतन हो 
जाना सहज नहीं है । 


फ्रांस की शासन प्रणाली के पंच अंग हैं- 


(१) प्रतिनिधि समा । (२) अंतरंग सभा । 
(३) जातीय सभा। (४) प्रधान । 
(५) मंत्रि-सभा । 
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अब हम आगे चर कर एक एक पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार 
प्रारंभ करेंगे । 


प्रतिनिधि-सभा... सीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों 
"४८ (॥शणा०८7 ० की चुनाव संपूर्ण फरासीसी साम्राज्य 

2०0ए४७89.... से किया जाता है। २१ वर्ष की आयु 
से अधिक की आयु वाले पूठ्ेक व्याक्त को चुनने का अधि- 
कार है । परंतु चुने जाने के लिये २० वषे की आयु का होना 
अत्यंत आवश्यक है। फ्रांस में जहाँ राज्यापराधियों, दिवा- 
लियों, नौ सेना तथा स्थल सेना के कमेचारियों, फ्रांस के पाचीन 
राजवंश के व्यक्तियों, राज्य से भ्रृक्ति लेनेवाले कुछ एक पदाधि- 
कारियों ( मेंत्री तथा उपमंत्री ) को छोड़ कर अन्य किसी भी 
राज्यकमंचारी का पूतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना 
प्रतिषिद्ध है । यदि कोई राज्यकमेचारी अपने आप को सभ्य 
चुनवा कर पूतिनिधि सभा में आवेगा तो वह पद्च्युत कर 
दिया ज़ायगा | पूतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंच- 
वर्षीय होता है। इनकी संख्या बतमान काल में ५७६ है। 
इनमें से १० सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयसे के 
होते हैं । शेष सब के सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस में 
पूृतिनिधि सभा में कई बार बहुत ही अशांति हो जाती 
है । पधान के लिये भी इस अशांति को दूर करना कोई सहज 
काम नहीं है। इस अशांति का कारण यह है कि जहाँ कई 
एक सभ्य अपेक्षा से अधिक समय तक बोलते रहते हैं वहाँ 
सभ्य छोग आपस में भी इतनी बातें करने लगते हैं जो 
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'एक कोलाहल का रूप धारण कर लेती है। यद्यपि प्रधान 
नियम-भंग करने के कारण सभ्य को दंड दे सकता है तथापि 
वह इस काये में इस साधन का भ्रयोग प्राय: नहीं करता । 
यहाँ पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति 
करने के लिये प्रधान जब सब साधनों को आजमा चुकता है 
तब वह टोपी अपने सिर पर रख कर बेठ जाता है | इस पर 
जब कोछाहल बंद न हो तो वह एक घंटे के लिये अधिवेशन 
हद कर देता है। 


इस सभा के सभ्यों की संख्या ३०० है | इनमें से २२५ 
भिन्न भिन्न राजकीय विभागों तथा उपनिवेशों द्वारा ९ वर्ष के 
. लिये चुने जाते हैं । इनकी एक तिहाई संख्या हर 

अंतरंग सभा। तीसरे साछ चुनी जाती है | शेष ७५ सभ्य जीवन 
5279९. भर के लिये चुने जाते हूँ । आदि में यह नियम था 
कि यदि कोई स्थायी सेवक मर जाय तो अंतरंग 

सभा के सभ्य स्वयं ही उस मृत पुरुष के स्थान पर, किसी 
व्यक्ति को स्थायी सेवक के तोर पर चुन छेते थे | पर १८९४ 
की ९ दिसंबर को यह नियम बदल दिया गया तथा मृत 
स्थायी सेवक के स्थान पर नए स्थायी सेवक का चुनाव 
जाति के भिन्न भिन्न राजकीय विभागों के हाथ में दे दिया 
“गया । अंतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय 
विभागों द्वारा होता है। फ्रांस में व्यक्तियों के संख्यानुसार 
ऐसे संघ बनाए गए हैं जिनको कि इस चुनाव में बड़ा भारी 
भाग दिया गया है। वे स्वयं अपने अपने सभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
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चुन कर भेजते हैं। अंतरंग सभा के सभ्य के लिये 
चालीस वर्ष से अधिक का वृद्ध होना आवश्यक है। आय-व्यय 
का बजट प्रतिनिधि सभा में तैय्यार होता है पर अंतरंग 
सभा में उसका स्वीकृत होना आवश्यक है । अंतरंग सभा 
कर आदि बजट में कम कर सकती है पर बढ़ा भी सकती है 
या नहीं यह विषय अब तक विवादास्पद रहा है । 

अतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा 
को वर्ख़ास्त कर नए सिरे से चुनाव के छिये प्रेरित कर 
सकता है। यही अतरंग सभा कई बार न्‍्यायसभा का 
रूप धारण कर छेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की 
सम्मति लेवे तथा जाति की रक्षा के लिय किसी व्यक्ति पर 
अभियोग चलाने के लिये ऐसा करना उचित समझे । यहा 
पर यह अच्छी तरह स्मरण कर लेना चाहिए कि. अंतरंग 
सभा का मंत्रिसभा पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। 
अतरंग सभा की सामथ्य में यह नहीं है कि वह मंत्रिसभा 
को अपनी सम्मति के न मानने पर च्युत कर सके । इसका 
परिणाम यह है कि देश की राजनीति की बागडोर मत्रि 
सभा के हस्तगत हो गई ओर अतरंग, सभा को उस राजनीति 
के अदलने बदलने का अधिकार नहीं है । 

फ्रांस की अतरंग सभा की शक्ति इंगलेंड की लाडंसभा 
की शक्ति से कुछ ही अधिक समझनी चाहिए | एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरासीसी जनता इसको घृणा की रष्टरि से 
देखती थी | यह हम पहले लिख चुके हैं कि अतरंग सभा 
का निमोण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजात्मक 
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राज्य के पक्षपातियों की संख्या अधिक थी। जो कुछ भी 
हो । महाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चछाने से इसका 
मान बहुत कुछ फरासीसी जनता में अब बढ़ गया है ओर 
वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पक्षपाती समझने भी 
छ्ग पड़ी है | इतना होने पर भी अब भी फ्रांस मे ऐसे 
व्यक्तियों की कुछ कमी नहीं हे जो इसके मूलोच्छेदन को 
ही पसंद करते हू । अतरंग सभा के भावी में कम अधिकार 
दोंगे ओर इसकी क्‍या अवस्था होंगी यह अभी नहीं कहा 
जा सकता । कई एक की तो यह सम्मति है कि इसमें से जब 
कुछ एक पुराने प्रसिद्ध प्रसिद्ध लछोकमान्य व्यक्ति, जो कि अब 
स्थायी सेवक हैं, मर जॉयग तब इसका प्रभाव बिलकुल ही 
उड़ जायगा । परंतु उनका यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति अब भी उसमें चुन कर आते 
जाते हैं तथा इसके सभ्य हैं । साथ ही अब यह प्रतिनिधि- 
सतक्तात्भक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है । इस समय 
इसका सवेथा शक्तिहीन हो जाना कुछ संभव तो पूतीत 
नहीं होता है । सत्य तो यह है कि इसके भाग्य का अभी से 
निणय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अतरंग सभा इकट्टी बैठें तो 
'डसको जातीय सभा के नाम से बुछाया जाता है । इसके 
अधिकार भी उन दोनों की अपेक्षा भिन्न 
जातीय सभा। हैं । यह पहले द्वी लिखा जा चुका है 
हा 4 कि यह एकमात्र जातीय सभा के दी हाथ 
म है कि वह शासनप्रणाछी में जो परिबरतेन 
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चाहे करे। जाति के प्रबंध के लिये ७ व्ष के छिये प्रधान 
को भी यही चुनती है । यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए 
कि फ्रांस में पहला प्रधान दूसरी बार पुनः चुना जा 
सकता है, पर प्राचीन राजघंश के किसी भी व्यक्ति को यह 
पद नहीं दिया जा सकता । यह नियम भी इस लिये रखा 
हुआ है कि कहीं कोइ राजवंश का व्यक्ति प्रधान के पद 
को अ्रहण करके तथा इस्र पद का दुरुपयोग कर के एक राजा 
का राज्य लाने का पुनः: यत्न न कर सके । 
फरासीसी साम्राज्य में प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कतेव्य 
हूँ । साम्राज्य में प्रधान मुख्य शासक और साम्राज्य 
में नियमों का परिचालक समझा जाता 
प्रधान। है । साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक, 
एप८्डंत९०४४... तथा भिन्न भिन्‍न पढ़ों पर योग्य व्यक्तियों 
का नियतकता भी यही होता है । अतरंग 
सभा की अनुमति ले कर यह प्रतिनिधि सभा को च्युत भी 
कर सकता है ओर उसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता 
है। प्रधान मेक्माहन ने एक बार इस. कांथे में यत्न किया था 
परंतु असफल हुआ । मैकूमाहन के अनंतर किसी भी फ्रेंच 
प्रधान ने यह काये नहीं किया और न इस काये के छिये 
यत्न ही किया । प्रधान, व्यापार तथा शांति संबंधी साधि 
और युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि बह 
दोनों सभाओं की स्वीकृति न छे छेवे । अभेरिका के पूधान 
की तरह फ्रांस का पूृधान भी बहुत पुकार के नियमों से 
जकड़ा हुआ है । अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने में दोनों ही 
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पृधान स्वतंत्र नहीं हैँ। पूत्येक पुकार की आज्ञा को साम्राज्य में 
पूचल्ित करने के छिये फ्रांस के पृधान को भिन्न भिन्न विभागों 
के किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर आज्षापत्र पर, कराने 
पड़ते हैं । इस प्‌कार इंगढेंड के राजा की तरह बह साम्राज्य 
के किसी भी बुरे भल्ले काये का एकमात्र उत्तरदाता नहीं 
है। पूतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीय नियमों तथा कार्यों 
का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है । मंत्रिसभा की पूत्येक 
जैठक में पूधान नहीं जाता है । कभी कोई आवश्यक पूश्न 
मंत्रिसभा के सम्मुख हो तो पृधान उस सभा में जा कर पूधान 
का पद ग्रहण कर छेता है । इस पुकार शासनपृणाली तथा 
नीति के अदलने और बदलने में फ्रेंच पृधान का बहुत बड़ा 
हाथ नहीं हूँ । यद्यपि मंत्रियों का चुनाव एकमात्र पृधान के 
ही हाथ में है परंतु पृधान पायः पूतिनिधि सभा के विजयी- 
दल के किसी एक मुख्य व्यक्ति को ही यह काये साँप देता 
है । वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता है 
वे ही मंत्री के तोर पर चुन लिए जाते हैं । मंत्रिविभाग के 
चुनाव में पूधान को 'क््या क्या कष्ट उठाना पड़ता है वह हम 
आगे चल कर लिखेंगे, यहाँ पर इतना छिखना ही 
पयोप्त होगा कि परयः प्रधान को कठिनता इसी बात में पड़ 
जाती है कि मंत्रिविभाग के चुनाव से महान्‌ कार्य को वह 
किस व्याक्त के हाथ में देवे । फ्रांस के प्धान की शान ही 
शान है । अधिकार तो उसके बहुत ही परिमित हैं । सर 
हैनरी मेन ने फ्रांस के पूधान के विषय में बहुत ही ठीक 
क॒द्ा है कि--“ फ्रांस के प्राचीन राजा तो देश पर 
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ज ृँ शासन करते थे वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे। 
इंगर्ेंड के राजा अम्रेजी साम्राज्य पर राज्य तो करते हैं 
परंतु साम्राज्य का शासन उनके द्ाथ में नहीं हैँ। वह तो 
अग्रेजी पूजा के ही हाथ में है। अमेरिका का पूधान तो 
अमेरिका पर शासन करता हुआ कहा जा सकता है परंतु 
साथ ही राज्य करता हुआ भी कहा जा सकता है। सारे संसार 
में केवछ फ्रांस का ही प्रधान ऐसा है जिसको न शासन 
करता हुआ और न राज्य करता हुआ कह सकते हैं ।” 





फ्रांस की शासनपद्धति में मंत्रिसभा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कही जा सकती है। मंत्रिसभा ही साम्राज्य 
के शासन संबंधी भिन्‍न भिन्‍न विभागों का 
मोत्र-सभा। प्रबंध करती है तथा दोनों जातीय सभाओं 
शाधांहटाए,.. + ६८ 6< रु 
के सामने अपनी नीति को तथा अपने कार्यों 
को इसे उचित भी ठह्राना पड़ता है । 


कई देशों में मेत्रियों को नियत ही इस छिये किया जाता 
हे कि व शासन का तो विशेष तोर पर काये न करें परंतु 
पूतिनिधि सभा या छोक सभा में विरोधी दछ के आक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। यद्यपि फ्रांस में इस प्रकार के काये से 
मंत्रियों को रोकनेवाछा कोई नियम नहीं है, तथापि वहाँ 
इस प्रकार की अवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस में मंत्री 
अपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करत हैं। 
विभागों तथा मंत्रियों की संख्या. राजनियम द्वारा निद्चिचत 
महीं है । यही कारण है कि वद्दों मंत्रियों की संख्या सम्रन्न 

डै 
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समय पर काये के अनुसार बदलती रहती है। भाज फूढ 
फ्रांस में १९ विभाग हैं तथा उनके ११ ही मंत्री हैं जो कि 


इस प्रकार हैं--- 
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१८७५ की २५ फरवरी के नियम के अनुसार संपूण 
संत्रिसभा राजनीति के छिये दोनों जातीय सभाओं की 


( ३५ 9 


उत्तरदायिनी है, साथ ही पत्येक मंत्री प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने अपने 
कार्यो के लिये भी उत्तरदायी है। यह नियम इस लिये पास 
किया गया था कि इंगछेंड की तरह फ्रांस में भी बहुत कुछ लोक- 
सभा की रीति प्रचलित द्ो जाय। जिस प्रकार इंगलेंड में मंत्रि- 
सभा छोक सभा के आगे, उसी पुकार आजकल फ्रांस की 
मंत्रिसभा पूतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है । पूतिनिधि 
सभा किसी भी आवश्यक पृश्न'पर किसी मंत्री के पूति विरुद्ध 
सम्मति दे दे तो उसे त्यागपत्र दें देना पड़ता है। साथ ही 
यहाँ पर यह न भूछना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिसभा के 
सभ्यों को यह अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों 
सभाओं के सभ्य हों वा न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं और 
बोल सकते हैं।., 

: प्रांस में मंत्रिविभाग के हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है, 
यह वहाँ की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो रूकता है । 
फ्रांस की पूजा में पुनः आक्रांति न हो जाय इस बात 
का भय राज्य को बना रहता है । इस लिये वहाँ इस बात 
का यत्र किया गया है कि किसी पुकार से राज्याधिकारी ही 
पूजा के नेता का रूप धारण कर छें और यह तब तक 
हो ही नहीं सकता था जब तक कि राज्य में कई एक व्यक्तियों 
के हाथ में पयाप्त शक्ति न दे दी जाती । यही कारण है कि 
मंत्रियों के दवाथ में पयोप्त शक्ति है। एक कारण यह भी कहा 
जा सकता है कि पूजा के कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप न करना 
चाहिए । इसमाइठ, एदम स्मिथ आदि अंग्रेज संपात्ति- 
शासख्तज्ञों के सिद्धांत फे विरद्ध पूयः समस्त देश काये करने 
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छगे हैं, इस दशा में फ्रांस संसार से केसे अछूंग रह 
सकता था । 


फ्रांस भें राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती 
है। वहाँ पूजा के प्त्येक काय का निरीक्षक राज्य है । 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों को अपने कारये के लिये 
राज्य से पूमाणपत्र लेना पड़ता है पर उन पर अधिकारी 
लोग शासन बहुत ही खतंत्रतां से करते हैँ। अब कुछ समय 
जे वहाँ पेस तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिली हे । परंतु 
उनका भी अभी तक राज्य-नियमों से पूरी तरह छुटकारा 
नहीं हुआ है । बेंक की कंपनियों को छोड़े कर अन्य किसी- 
को भी राज्याज्ञा के बिना २० मनुष्यों से अधिक मनुष्यों की 
सभा बनाने का अधिकार नहीं है। जो कुछ भी हो। इन 
सब घटनाओं से यह स्पष्ट हे कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की 
कितनी शक्ति है ओर वह है भी क्‍यों ? अब हम फ्रांस के 
शासन में भाग लनेवाले भिन्न भिन्न दलों तथा पार्टियों का 
इतिहास लिखेंगे। 


फ्रांस में पृतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का अवलंबन विप- 
त्काल में हुआ है यह हम पूर्व ही लिख चुके हैं । यही कारण 
है कि फ्रांस में अंग्रेजी छोकसभा की रीति 

शासनप्रणाली के भिन्न सफलता से न चल सकी | जमेनी के साथ 
भिन्न दल । जब कि युद्ध में फ्रांस हार गया तथा उसका 
राजा तृतीय नेपोलियन जमनी के हाथ में केद 

हो गया, उसी समय प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का विचार 
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फरासीसी जनता के सम्मुख पुनः जागृत हो उठा। विपदुर्रस्त 
साम्राज्य के प्रबंध के लिये जो जातीय सभा बनाई गई थी 
उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालों की संख्या अधिक थी 
( इन्हें हम आगे से राजद के नाम से ही कहेंगे ) परंतु 
देश की अवस्था इस समय इस प्रकार की थी कि राजात्मक 
राज्य का छाना असंभव था। अतः राजदलवाले इस बात के 
लिय वाधित थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रातिनिधि- 
सत्तात्मक राज्यप्रणाठी का अवछंबन करते। जातीय सभा 
में फांस के लिये प्रतिनिधि राज्य को ही सदा चाहनेवा्ों की 
संख्या भी पर्याप्र थी। परंतु वे राजदलवालों से संख्या 
में कम थे और वे स्वतः तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें 
आगे से प्रतिनिधि राजदछ”? का नाम दिया गया है ) | 
स्वतंत्र विचार की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। 
जिसको हम स्वतंत्र विचार या उदार विचार का कह 
सकते हैं संभव है कि ओरों की सम्मति में वह भी 
संकुचित विचार का हो। इस अवस्था में शासन-प्रणाली 
के भिन्न, भिन्न दलों के सिद्धांतों का दे देना अतीव कठिन 
है, क्योंकि एक तो सिद्धांतों में प्रति दिन परिवतेन होते 
रहते हैं और दूसरे भिन्‍न भिन्‍न दलवालों के सिद्धांतों का दे 
देना भी अतीव कठिन ही है। जो कुछ भी यहाँ किया जा 
सकता है वह केवल यही दे कि यहाँ पर अत्यंत उदार 
विचारवालों स छेकर अत्यंत संकुचित विचारवालों की क्रमश: 
श्रेणियाँ बना देवें जिससे अगली सारी बातें समझने में 
सुगमता हो | | 
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के थुरोपीय राजनेतिक दशा से अपरिचित जनों के लिये यह 
नितांत आवश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय 
(7९276 ०य्व ४ ) छाब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय। 
इंगलेंड में प्रतिनिधि सभा भवन के अंदर 'प्रवक्ता! (57०2:6४) 
के दक्षिण हाथ की ओर मंत्रिसभा बेठा करती है। उसके पक्ष- 
पाती उसके पीछे तथा उसके पाद्व में बेठा करते हैं। विरोधी दछ प्रवक्ता 


( ९ ) 


अभी हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदूछ (वामीय) 
बालों में भी परस्पर विभिन्‍न तीन दर थे जिनका निर्देश 
हम यहाँ पर वामीय, अतिवामीय ओर मध्यवामीय के तौर 
पर कर देना ही उचित समझते हैं। आरंभ में दक्षि- 
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के वाम हाथ की ओर बेठा करता है| परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे 
कुछ भिन्न ही प्रबंध है । वहाँ तो नास्थशाल की तरह संपूर्ण कार्यक्रम 
है| मंत्रिमंडल जहाँ प्रधान के सम्मुख बेठता है वहाँ संकुचित विचार के 
कोग उसके दाक्षिण हाथ की ओर तथा उदार विचार के छाग वाम हाथ 
की ओर बेठते हैं । पारेणाम इसका यह हो गया है कि संकुचित विचार- 
बालों का नाम जहाँ दक्षिणीय (772॥0) पढ़ गया है वहाँ उदार विचार- 
बाले छोर्गों का नाम बामीय ([८) पड़ गया है। उदार तथा संकुचित 
विचार शब्द सापेक्षिक है। जो आज संकुचित विचारवाला कहा 
जाता है कल वद्दी उदार विचार का कहा जा सकता है। दिन पर 
दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता है उत्ी 
प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने 
लगती हैँ | प्रतिनीध सभामवन में विचार-बिभिन्‍नता के अनुसार 
ही सभ्यों की स्थान-विभिन्‍नता की हुई है । प्रधान के बायें ,हाथ के 
समीप ही जहाँ साधारण उदार विचारपाले सभ्यों का स्थान हे 
बहँ। अति उदार यिचारवाले सभ्यों का स्थान अत्यंत बाई ओर 
रखा हुआ है । ओर इसी प्रकार विचारे की उदारता के दर्ज के 
अनुसार सभ्य लोग आंगे पीछे बेठते हैं। इस कायेक्रम के कारण 
उनके नाम भी प्रधान की दूरी के अनुसार ही पढ़ गए हैं जो कि 
ऊपर दिखाए गए हैं । 
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णियों की संख्या. अधिक थी तथा वे स्वयं भी संगठित थे, 
पर समय के .बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या 
ओर संगठन तीनों ही छुप्त होते जाँयगे और इनके स्थानीय 
दक्षिणियों में इन तीनों की क्रमश: वृद्धि होती जायगी | यह 
हम लिख चुके हैँ कि फ्रांस का प्रथम श्रधान दीपसे चुना 
गया था। यद्यपि दीपसे दक्षिणीय था तथापि इसका विचार 
यह था कि-“इस समय के '“डिये फ्रांस में प्रातिनिधि राज्य 
ही उपयुक्त था ।” १८७३ में अतिवामीय दल प्रबल हुआ | 
उस समय दीपसे जैसे व्यक्ति का प्रधान पद पर स्थित रहना 
अनुचित ही था । इसक त्यागपत्र दे देने के पश्चात्‌ मेकूमाहन 
को प्रधान पद दिया गया | इसने अपनी मंत्रिसभा मध्य 
वामियों में से चुन कर बनाई परंतु अति वामियों की प्रबछता 
ने इसका भी शीघ्रता से ही अध:पात कर दिया। १८७६ 
तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य में अस्थिरता रही | 
बड़ी कठिनता से १८७६ में अंतरंग सभा ओर प्रतिनिधि 
सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में अतरंग सभा में 
दृक्षिणियों की ही अधिकता थी पर श्रतिनिधि सभा में 
वामियों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया 
त्यों त्यों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारघालों की संख्या 
बढ़ने लगी । आदि में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार दल 
ही थे वहों कुछ समय के बाद ही अति उदार विचारवालों 
का भी प्रवेश हुआ । इन्होंने अन्यों से पाथक्‍्य दिखाने के 
लिये अपने को अवसरबादी के नाम से पुकारना प्रारंभ 
किया तथा उदार और मध्यम वलवाछों ने अपने को प्रति- 
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निधि राज्यवादी कहना प्रारंभ कर दिया। अवसरवादियों 
की प्रधानता राज्य में दिन पर दिन अस्थिरता छाने छगी 
और साथ ही फरासीसियों के अतरीय और वैय्यक्तिक मामलों 
में राज्य का हाथ बढ़ गया । राज्य की पाठशाछाओं और 
कालजों से धम्ंशिक्षा हटा दी गई । स्थान स्थान पर 
साम्राज्य में उदार विचारवाले राज्याधिकारी नियत किए 
गए । इन सब परिवतेनों तथा “अस्थिरताओं का प्रभाव भर्य॑- 
कर हुआ । जनता उदार विचारों से संकुचित विचारों में 
परिवर्तित हो गई पर राज्य दिन पर दिन उदार बिचारों 
की ओर झुक गया । जनता तथा राज्य के विचारों के विरांध 
से जनरल वालूंगर ने छाभ उठान का यत्न किया। यह 
विचार में दक्षिणीय था ओर राजा के राज्य को हीं पुन: देश में 
लेआना चाहता था । पहले पहलछ इसने भिन्न भिन्न 
मंत्रिपद्‌ ग्रहण किए । इस प्रकार करते करते १८८५९ ,में इसने 
प्रधान पद्‌ के लिये यत्न , किया । परंतु राज्य के संपूर्ण यत्न 
से यह चुनाव में न आ सका। वालंगर के अध:पात से 
दृक्षिणीय दल शक्ति में बहुत ही कम हो गया ओर साथ ही 
राजकाय भी दूसरे ही ढंग पर चलने छगा। 

यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस पूकार अवसर- 
वादियों ने देश के अतरीय मामलों तथा चच पर 
आक्रमण किया | फांस में धर्म तथा राज्य का बहुत ही 
अधिक घनिष्ठ संबंध हे । बड़े बड़े पादरेयों को राज्य 
नियत करता है ओर वेतन भी राज्य ही देता है । केथो- 
फछिक धम्म में सिद्धांत ही ऐसे हैं जिनसे उस धम को 
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माननेवाले प्रतिनिधि राजवादी दो ही नहीं सकते । अव- 
सरवादियों का इनके पूति विरोध भी इसी छिये था। १८९० 
में एक विचित्र घटना हुई । पादरी लेबीगेरी ने अपने 
आपको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी उद्घोषित किया । 
यह बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था | कुछ ही समय में बहुत 
से केथोलिक इसके साथी हो गए। इन सब ढोगों 
ने अपने आपको राहल्लीज के .नाम से पुकारना शुरू किया । 
सन्‌ १८९२ में जो चुनाव हुआ उसमें भिन्न भिन्न दलों के 
सभ्यों की संख्या इस प्रकार थी-- 


द्ल सभ्य 
सीमांतवादीय 50लं॥505 समष्टिवादी ४५९ 
अतिवामीय ]२९०१३८व५ रेडिकल्स १२२ 
वबासीय ]२९०७४७०!।८४॥७ ०( | प्रतिनिधि राज्य- 
(>09८7777८॥[ । वबादी ३११ 
मध्यम वामीय २७]]65 रालीज्ञ ३५ 
दृक्षिणीय शिह्ता दृक्षिणीय ५८ 


१८९२ के अनंतर अब तक फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
के सभ्यों में यही यत्न होता रहा है।कि वे लोग आपस के छोटे 
मोटे सिद्धांत संबंधी भेदों को न गिनते हुए 'डदार तथा संकु- 
चित” इन दो दलों में विभक्त हो जाँय जिससे इंगलेंड की 
तरह फ्रांस में भी प्रतिनिधि राज्य स्थिरता तथा शांति से 
चल सके | देखें उनका उद्देश्य कब पूरा होता है । 
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< 
तीसरा परिच्छेद । 
जमनी । 
प्रशियन राजाओं के पूब॑ज ब्रांदनवग के इलक्टस को 
सनत्रहर्वीं सदी में बाल्टिक समुद्र पर प्रशिया का प्रांत तथा 
राइन नदी पर छीठज़ का प्रांत शासन करने 
जमन राष्ट्संघटन । के लिये मिका। उन दिनों जमेनी पंर 
सेकड़ों छोटे छोट मांडलिक राजाओं का 
शासन था। इन राजाओं का जमेन-सम्राद से नाममात्र का 
संबंध था और वह भी इस लिये कि जमेन-सम्राद ही 
पवित्र रोमन साम्राज्य का शिरोमणि गिना जाता था । 
अन्य सब जमन राष्ट्रों में केबछ एकमात्र प्रशिया ऐसा ही 
था जो कि दिन पर दिन आकार तथा शक्ति में वृद्धि कर रहा 
था। इसका कारण यह था कि १४९३ में प्रशिया में 
एक नियम पास किया गया जिसके अनुसार इलेक्टसे 
के पुत्रों में प्रशिया के प्रांत का बाँटा जाना निषिद्ध किया 
गया तथा एक ही पुत्र को संपूर्ण प्रांव का अधिपति बनाना 
उचित ठहराया गया। इस नियम के पास किए जाने 
में तथा प्रशिया के विस्तृत प्रांत के विभक्त न होने से 
होहंजालने के परिवार के शासकों की बुद्धिमत्ता ही कहदी जा 
सकती है । तीस वर्षीय युद्ध की समाप्ति पर महान्‌ इछेक्टर 
ने बहुत से प्रांत प्राप्त कर छिए जिससे प्रशिया आकार में 
बहुत ही अधिक बढ़ गया | अगली ही शताब्दी में फ्रडरिक 
दी प्रेट ने कुछ प्रांत प्रशिया में और जोड़े जिससे 
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उसकी जनसंख्या पृवापेक्षा द्विगुण हो गईं । कुछ समय के 
अनंतर युरोप की रंगभूमि पर नेपोलियन बोनापाटे का उदय 
हुआ । इसने ग्रशिया की वृद्धि एक देम रोक दी तथा 
उसके आधे प्रांत छीन लिए। इन प्रांतों को छीन कर 
नेपोलियन ने जहाँ प्रशिया की शक्ति को बहुत ही कम कर 
दिया वहाँ इन प्रांतों के साथ कुछ, छोटे छोटे अन्य प्रांता 
को जोड़ कर एक नया संघटर्न बनाया जिसका नाम “राइन 
का संघटन ” रकखा । इस संघटन के बनाने में नेपोलियन 
का उद्देश्य फ्रांस की शक्ति को बढ़ाना था परंतु इस काये 
में वह सफल न हो सका । नेपोलियन के अधःपतन के दिनों 
में उसका बनाया हुआ 'राइन का संघटन' उसी के विरुद्ध 
हुआ । इस महापुरुष से जमनी ने 'संघटन” की शिक्षा ले छी 
थी। जिस समय इसका अधःपतन हुआ उसी समय 
छोट छोटे सारे जमेन राष्ट्‌ वायना की संधि के अनुसार 
अपने आपको एक दूसरे से संघटित करने का यत्र करन छगे। 
इतिहास में यह संघटन 'जमेन अतजोतीय संघटन' के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस संघटन का मुख्य प्रयोजन, जमेन 
राष्ट्रों का वाह्य तथा अतरीय विक्षोभों से अपने आपको 
स्वरक्षित करना था । संघटन की कारवाइई प्रातिनिधि 
सभा द्वारा होती थी। प्रतिनिधि सभा के सभ्य इस बात 
पर वाधित थे कि वे अपने अपने राष्ट्रों की ही सम्मति 
विवादास्पद विषयों पर दूं, न कि अपनी। प्रतिनिधि सभा की 
प्रधानी जहाँ आस्ट्रिया के पास थी वहाँ उपप्रधानी प्रशिया के 
दाथ में थी । 
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नेपोलियन की लड़ाइयों के बाद ही जमेनी में जातीयता 
का उदय हुआ। जातीयता का यह भाव जनता में इतना अधिक 
था जितना कि किसी एक व्यक्ति में होता है। ये छोग 
“उदार दल” के नाम से उस समय बुलाए जाते थे। उदार 
दुलवालों की संख्या बहुत द्वी कम थी | अतः वे छोंग जम॑न 
राजनीति में कोई विशेष अतर न डाल सके । १८४८ तथा 
१८४९ में देश की अवस्था बदरू गई तथा उदार दलवाले 
प्रबल हो गए। ये छोग “ जमन-जातीय-संघटन ”! करने 
का उद्योग करने छगे । १८४८ की मई में फ्रेंकफोटे नामक 
स्थान पर प्रथम जमन जातीय प्रतिनिधि सभा बेठी, 
परंतु यह सभा निष्फल-प्रयत्न हुईं, क्‍योंकि इसके किसी 
भी सभ्य ने जमन साम्राज्य की कोइ उपयुक्त शासनपद्धति' 
का अभी तक निर्माण न किया था । १८४९ में * शासन- 
पद्धति! का निर्माण मोटे तौर पर किया गया परंतु इस 
एक वष के अंतर में जमनी में ऐस ऐसे परिवतन हो गए थे 
जिनसे इस . शासनपद्धति” के अनुसार काये का होना 
कठिन था । आस्टिया ने १८४८ की अपनी कमजोरी दूर कर 
एक वर्ष के अतर में शक्ति प्राप्त कर ली थी। अंतर्जातीय 
संघटन की पूधानता छोड़ने पर आसस्ट्रिया भछा कब तैयार हो 
सकता था । इस दशा में किसी एक जातीय सभा का निर्माण 
कितना कठिन है यह किसी से छिपा नहीं है । जमनी की 
आक्रांति समाप्त हो चुकी थी । आस्ट्िया के शक्ति पाप्त कर 
छेने से पूशिया को अतजोतीय संघटन में उसकी प्रधानता 
पुनः माननी पड़ी । परंतु यह अवस्था देर तक न रही। 
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इटछी की घटनाओं ने जमेनी को दस वषे के लिये आक्रांति 
करने पर पुनः सन्नद्ध कर दिया । इसी समय देवी घटना से 
जमेनी में एक महामननीतिशक्ष, बिस्माक॑ नामक व्याक्ति 
उत्पन्न हुआ जिसने जमेनी को संसार में एक शक्तिशालिनी 
जाति के स्थान पर पहुँचा दिया और संपूर्ण युरोप की 
आकृति भी बदल दी । क्‍ 

पहल तो बिस्माक अंतरजातीय संघटन की पूति- 
पिधि सभा में पूशिया की ओर से पूतिनिधि बन कर पहुँचा। 
इसने वहाँ पहुँचते ही यह्‌ देख लिया कि जब तक आस्टिया 
जमेन-राजनीति से प्रथकू न किया जायगा तब तक 
जमेन राष्ट्सघटन का होना असंभव है । इस बात को देख 
कर बिस्माक ने आस्टिया से युद्ध करना जमेन-राष्टू-संघटन 
की पूणेता तथा स्थिरता के लिये अत्यंत आवश्यक समझा । 
यही एक बात थी जो के उदार दलवालों को न सूझी थी । 

१८६४ में बिस्माके ने डेनमाक से श्लीस्विग तथा हास्स्टेन 
नामक प्रांत छीनने के लिये ऑस्ट्रिया को भ्रशिया के साथ 
मिलने में उत्तेजित किया । जब दोनों पांत जीते गए तब उन- 
के बटाव के समय आरस्ट्रिया से बिस्माक जान बूप्ष कर एक 
दम झगड़ पड़ा। यद्यपि ' जमेन अतजोतीय संघटन ” के 
अधिकतम सभ्य आस्टिया के ही पश्ष में थे परंतु बिस्माक 
को इससे कया ? । बिस्माक ने बिना किसी पूकार की पर- 
बाह किए १८६६ में आस्ट्रिया को तथा उसके साथी अन्य कई 
एक छोटे छोटे जमंन राष्ट्रों को बहुत बुरी तरह पराजित 
किया । 
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बिस्‍्मा्क की इच्छा तो जमेन राष्ट्रसंघटन में एक आस्टि- 
या को छोड़ कर अन्य सब जमेनराष्ट्रों को सम्मिलित करने की 
थी, परंतु नेपोलियन तठृतीय के हस्तक्षेप के कारण वह ऐसा न 
कर सका । जमेन राष्ट्सघटन की सीमा मेन नदी के तटवर्ती 
देशों तक ही बिस्माक को रखनी पड़ी। जो जो जम॑न राष्ट्र 
अस्टिया के साथ मिल कर पूशिया के विरुद्ध छड़े थे उन सबों 
की स्वतंत्रता नष्ट कर बिस्माक ने उन्हें पृशिय। में ही मिला दिया। 
बिस्माक के इस काये से पूशिया की शक्ति पूवापक्षा और भी 
अधिक बढ़ गई । इस पुकार हेनोबर, ऐलक्टोरलहेंस, नासु, 
फ्रेंकफोट और ज्छीस्विग हाल्स्टन आदि राष्ट्‌ पशिया में ही 
गिने जाने छग जो कि आस्टिया के युद्ध से पूर्व प्रथक्‌ 
स्वतंत्र राष्ट थे । मेन नदी के उत्तराय जमन राष्ट्रों को मिला कर 
बिस्माक ने उनका नाम 'उत्तर्राय जमन राष्ट्संघटन” रखा। इस 
संघटन का पूधान पूशिया का राजा बनाया गया तथा सघटन 
के पूबंध के छिये दो सभाएँ निर्माण की गई जिनमें से 
एक का नाम बंदेख्रात तथा द्वितीय का नाम रीशटेग रखा 
गंया । बंदेखात को हम जहाँ जमन राष्ट्सभा के नाम से 
आंगे चल कर लिखेंगे वहाँ रीशटेग को हम जमेन प्रतिनिधि 
सभा के नाम से छिखेंगे। पूतिनिधि सभा में सभ्य 
जमेन जनता की ओर से आगे नियत किए गए। राष्ट्रसभा 
में भिन्‍न भिन्‍न राष्ट्रों के ही प्रतिनिधि आने निश्चित हुए । 
आध्टिया को जमन-राजनीति से सब्रथा द्वी प्रथक्‌ कर दिया गया 
पर मेन नदी के दक्षिण के चार पांत-बवेरिया, वटेमबरगे 
बेदन, हेंस, जमेनराष्ट्संघटन में और शामिछ कर दिए गए। 
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इन प्रांतों के प्रतिनिधियों का राष्ट्सभा तथा प्रातिनिधि सभा में 
जाना बिस्माक ने स्वीकृत किया । यहाँ पर यह लिख देना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि इन चारों प्रांतों को बड़े परिश्रम 
से बिस्माक जमन-राष्ट्‌ू संघटन में कुछ कुछ मिला सका । 
१८७० में जमनी का फ्रांस से युद्ध हुआ जिससे जमनी में 
जातीय जोश प्रबल हो उठा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि दृक्षिणीय चारों पांत भी जिस्माक के अविश्रांत परिश्रम से 
जमन-राष्टू-संघटन में पूरी तौर से शामिल्ल हो गए। इस 
पुकार जब सब राष्ट््‌ परस्पर मिल गए तब जमेन-राष्द्र्‌ 
संघटन का नाम जमन-साम्राज्य रख दिया गया तथा इस 
संघटन के पूधान पशिया के राजा को सम्राट की उपाधि 
दी गई । 
यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि किस पूकार 
“जमन-राष्ट संघटन' का निर्माता एकमात्र बिस्माक है। 
इस संघटन के निमाण में बिस्माक का उद्देश्य 
जर्मन राष्ट्सधटन जमन-साम्राज्य को एक सेनिक राष्ट्र के रूप 
केयुण। में परिवर्तित करना था । यही कारण है कि 
इस संघटन के निर्माण में जहाँ बस्माक ने 
कई एक बातों की ढील ढाल की है वहों स्थल सेना, 
सामुद्रिक सेना, तथा कर के मामलों में उसने बड़ी ही बुद्धिमत्ता 
से नियम बनाए हैँ । जर्मन साम्राज्य को पाय: जमननराष्ट्र 
संघटन का नाम दिया जाता है परंतु यह कहाँ तक, उचित 
है यह व्रिचारणीय हे । जद्दों पर हम राष्ट:संघटन का नाम 
दिया करते हैं वह्दों उसका भाव यह हुआ ऋरता है, कि 
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मुख्य राष्ट्‌ तथा परांतिक राष्ट्रों की शॉक्ति तथा नियमों में 
प्रजा के अनुसार पारस्परिक भेद हैं। साथ दही हमारा यह 
भी भाव होता है कि जो कार्य मुख्य राष्ट के अधिकार की 
सीमा में है वह काय वह अपने ही अधिकारियों द्वारा 
कराव॑ तथा उसका प्रबंध भी वह स्वय ही करे । 
'हृष्टांत के तौर पर “अमरिका के राष्ट्सघटन” को लिया जाय । 
अमेरिकन जातीय-सभा ( (:०7४7८५५ ) तट-कर लगाती है। 
अमेरिका का 'तट-कर विभाग! इस कर को एकत्रित करता 
है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि राज्यनियम के 
विरुद्ध कोइ अनुचित कारेवाई हो जाय तो उसका निर्णय 
प्रांतिक राष्ट्रीय. न्यायालय ही करते हैं । परंतु जमेनी में 
इसके सवंथा द्वी विपरीत है । जमेनी में मध्य राज्य 
( एटआएए2] ("ठ्श्ध्य्माधल्या ) को शक्ति बहुत द्वी अधिक 
विस्तृत है। अमेरिकन जातीय सभा के द्वाथ में जो कुछ 
भी नियामक शक्ति है वह सब तो जमनी के मध्य राज्य के 
पास. विद्यमान ही है, परंतु उससे भी अधिक कुछ 
शक्तियाँ जमंन मध्य राज्य के हाथ में है जिनका उट्छेख 
करना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। तट-कर तथा अन्य 
कर लगाने के अतिरिक्त वाधित व्यापार, स्थल सना, नौसेना, 
तथा अन्य बहुत से घरेलू प्रबंध भी जमनी में मध्य राज्य की 
शक्ति की सीमा से बाहर नहीं हैं। जमनी में पोस्ट आफिस, 
रेछ, तार नदी, नहर, नागरिकत्व का अधिकार, यात्रा, 
स्थानपरिवतेन, व्यापार करना, तोछ माप के नियम, 
मुद्रानिमोण, नोट चलाना, बेंक, पेटेट्स, मुद्रणाधिकार, 
४ 
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प्रेस, सभा, दीवानी-फौजदारी के नियम आदि संपूण बाते जमेन 

जातीय सभा या जमन मध्य राज्य के ही हाथ में हैं। इन 

सब बातों में जमन मध्य राज्य ही नियम बनाता है न कि 
प्रांतिक राज्य | 

परंतु यहाँ पर यह न भूछना चाहिए कि जहाँ जमनी में 
मध्य राज्य की नियामक शक्ति बहुत ही अधिक है वहाँ उसकी 
शासक शक्ति बहुत द्वी न्‍्यून है 4 जिन जिन प्रबंध के विषयों 
में +ध्य राज्य को शासन का भी अधिकार है उन पर भी 
मध्य राज्य के अधिकारियों पर प्रांतिक राज्य अपना निरीक्षक 
नियत कर सकते हूँ । परंतु यहाँ पर एक प्रइन स्वाभाविक 
तौर पर उत्पन्न होता है कि यदि किसी प्रांतिक राज्य के 
नियम को मध्य राज्य न स्वीकार करे उस दशा में क्‍या 
होता है ! 
इसका उत्तर यही हू कि प्रांतिक राज्य तथा मध्य राज्य का 

झगड़ा जमन राष्ट्सभा में उपास्थित किया जाता हैं । जो 
वह निणय करे उसी को दोनों को मानना पड़ता है और 
यदि कोई प्रांतिक राज्य इस निणय पर चलन को उद्यत 
नहो तो उस दशा में जमन राष्ट्सभा उस पर युद्ध उद्घोषित 
करके बलात्‌ उसे उस निणय पर चलवा सकती हैँ । परंतु 
इस सीमा तक आज तक किसी भी प्रांतिक राज्य की अवस्था 
नहीं पहुँची है । यह क्‍यों ! इसका कारण यह हे कि राष्ट- 
सभा पूशिया के विरुद्ध तो युद्ध उद्धोषित करने में स्ंथा 
असमथथ ही है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि 
पूशिया का राजा दी राष्ट्सभा का श्रधान है। अपने 
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प्रधान के द्वी विरुद्ध राष्ट्सभा का युद्ध उद्घोषित कर देना 
यदि असंभव नहीं है तो संभव भी सहज से ही नहीं कहा 
जा सकता है। और यदि संभव कट्द भी दें तंब भी एक दूसरा 
कारण और है जिससे यह घटना नहीं उत्पन्न हो सकती । 
केवल प्राशिया की ही इतनी शक्ति है कि राष्ट्सभा के संपूर्ण 
राष्ट्‌ मिठ कर भी उसे पराजित कर सकने में सवथा ही 
असमर्थ हैं | इस दशा में यह तो स्पष्ट हो गया के राष्ट्सभा 
पूशिया के विरुद्ध युद्ध उद्बोषित नहीं कर सकती । अब रहे 
अन्य प्रांतिक राज्य । वे इतने छोटे तथा शक्ति में 
इतने न्यून हैं कि वे राष्ट्सभा की आज्ञा के विरुद्ध चलने 
का साहस नहीं. कर सकते हैं। यदि उनमें से कोई प्रांतिक 
राज्य ऐसा करने का साहस भी करे तो उसे पुशिया तथा अन्य 
संपूर्ण राष्ट्रों की सम्मिलित सेना से युद्ध करना पड़ेगा जो कि 
उसकी शक्ति से बाहर हे । 
जिस स्थान पर हम 'राष्टू-संघटन' शब्द प्रयुक्त करते हैं वहाँ। 
पर हमारा एक भाव यह भी होता है कि उस संघटन में सम्मिलित 
प्रत्यक राष्ट्‌ की शक्ति तथा अधिकार समान होने 
राष्ट्संघटन । चाहिएँ । परंतु जमन राष्ट्संघटन में सवेत्र अस- 
मानता ही असमानता विद्यमान हे । प्रशिया की 
जनसंख्या जहाँ संपूणे 'जमेन राष्ट्सूघटन” की जनसंख्या 
ह है वहाँ अन्य सब २४ जमन राष्ट्रों की जनसंख्या हे ही 
है। इस दशा में प्रशिया तथा अन्य राष्ट्रों का संघटन 
शेर तथा सियार का संघटन कहा जा सकता है। 
यहाँ पर यह स्पष्ट स्पष्ट छिख देना अत्युक्ति करना 
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न होगा कि वास्तव में प्रशिया द्वी संपूर्ण जमेन संघटन 
का शासक है, जिसमें सलाद के छिये उसने अन्य 
राष्ट्रों को भी. संम्मिलित कर छिया है । प्रशिया को एक 
सब से बड़ा छाभ तो यही है कि उसका राजा ही जमेन 
सम्राद है। दूसरा छाभ यह भी है कि उसके ही सबसे अधिक 
सभ्य राष्ट्रसभा में हैं। जमेन प्रतिनिधि सभा का कोई भी 
पास किया हुआ पूस्ताव राष्ट्सभा में एक मात्र चोदद 
विशेधी सम्मातियों से ही रद्द किया जा सकता है। प्रशिया 
के राष्ट्सभा में १७ सभ्य हैं। इस प्रकार प्रातिनिधि सभा 
के किसी भी प्रस्ताव को पास करने या न करने भें उसका 
अकेले ही कितना द्वाथ है यह किसी से छिपा नहीं हे । इन 
सब अधिकारों के अतिरिक्त स्थछढू सेना, नोसेना, कर आदि 
संबंधी नियमों के पास करवाने वा न करवाने में उसे विशेष 
अधिकार प्राप्त हैं। कुछ अधिकार उसने और प्राप्त कर लिए 
हैँ जिनका उल्लेख हम आगे चल कर स्वयं द्वी करेंगे । संपूण 
जमेन सेनाओं का एकमान्न सेनापति प्रशिया का ही राजा 
है। उसकी आज्ञा पर चलना जमेन सेनाओं का कतेव्य है | 
बढ़े बड़े सेनापातियों का नियत करना भी प्राशया ही के राजा 
के द्वाथ में है । 

जम॑नी में राष्ट्‌ अपने अधिकारों को बेंच तथा खरीद भी 
सकते हैं । वेल्डक के छोटे से राष्ट्र पर ऋण था । वहाँ के 
मांडलिक राजा ने उस प्रांत के शासन का अधिकार प्रशिया के 
हाथ में बेच दिया तथा स्वयं रुपया छे कर वह इटली में चला 
गया । तभी से प्रशिया के शासन में वेल्डक का प्रांत भी है । 
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ये तो हुए प्रशिया के अधिकार । अब हम अन्य छोटे छोटे 
राष्ट्रों के अधिकारों का भी निरीक्षण करेंगें । 

हँबगे तथा ब्रिमेन के प्रांतों को यह अधिकार मिला हुआ था 
कि उनके बंदरगाह स्वतंत्र रहेंगे और उन पर जमेन साम्राज्य 
क तट-कर संबंधी राज्यनियम न लगेंगे। कुछ समय हुआ 
कि इन दोनों प्रांतों ने अपना यह अधिकार भी छोड़ दिया है । 
कुछ अधिकार दक्षिणी जमन राष्ट्रों को प्राप्त हें जो कि उन्हों 
ने जमन राष्ट्सघटन में सम्मिलित होने के बदल में प्राप्त 
किए थे। इसी प्रकार बवेरिया, वर्टबर्ग के निज के पोस्ट आफिस 
तथा तारघर हैं । कुछ साधारण राजकीय नियमों को 
छोड़ कर इन पर अन्य किसी प्रकार का नियम नहीं लग 
सकता है । शांति के समय में बवोरिया ही अपनी सेनाओं का 
सेनापति नियत करता हैं तथा उसका प्रबंध करता है। सम्राद 
तो उस समय में केवछ एकमात्र निरीक्षक का ही काम 
करता है । बवेरिया रेल की सड़कों फे मामले में भी स्वतंत्र 
है । बवोरिया, सेक्सनी, वर्टबगें के प्रतिनिधियों को विदेशी 
मामलात, सेना तथा दुगे संबंधी विषयों में जमेंन राष्ट्सभा 
में उपस्थित होना आवश्यक है । उपरोक्त अधिकारों को 
इन सब राष्ट्रों की अपनी सम्मति के बिना शासनपद्धति 
संबंधी कोई भी राज्यानियम कम नहीं कर सकता है। प्रशिया 
के तथा प्रांतिक राष्ट्रों के अपने अपने अधिकारों पर जो कुछ 
हमें लिखना था हम लिख चुके । अब हम जमन प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्‌ सभा पर कुछ लिखेंगे । 

प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों का. चुनाव गुप्त रीति 
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से साम्राज्य की जनता द्वारा होता है। जनता ही प्रतिनिधि 

सभा में अपने प्रतिनिधि भेजती है । चुनने 
प्रतिनिधि सभा । का अधिकार २५ वषे की आयु से अधिक आयु 

वाले को ही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति पश्चीस 
श्रष की आयु का हो कर भी वह राज्यकर्मचारी है, दरिद्र 
वा इस काये के अयोग्य है तो उसे प्रतिनिधि चुनन का अधि- 
कार नहीं है । शासनपद्धति के निर्माणकाल में एक छाख जन- 
संख्या के प्रति केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम था। 
उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थानों तथा 
नगरों को जितने सभ्य भेजन का अधिकार मिला, वही अब तक 
चला आता है, यद्यपि कई स्थानों तथा नगरों की जनसंख्या 
बेहद बढ़ चुकी है । बर्लिन की जनसंख्या अब लगभग 
पंद्रह छाख के है। इस जनसंख्या के अनुसार बार्लिन के पंद्रह 
सभ्य प्रतिनिधि सभा में होने चाहिएं थे, परंतु अभी तक 
केबल छ ही हैं । यह क्‍यों ? यह इसीलिये कि राज्य को 
इस बात का पूर्ण तोर पर निश्चय है कि बर्लिन की ओर से 
प्राय: समाश्टेवादी या अति उदारविचार के व्यक्ति ही प्रति- 
निधि सभा में प्रातानिधि बन कर पहुँचंगे । यदि बर्लिन को 
पंद्रह सभ्य भेजने का अधिकार दे दिया जाय तब तो 
इल समष्टिवादियों तथा अति उदाराविचारवाछों की संख्या 
प्रतिनिधि सभा में विशेष तोर पर बढ़ जायगी । यह राज्य 
को कब अभीष्ट हो सकता है ? विचित्रता तो यह है कि 
प्रायः सब ही बड़े बड़े नगर इसी प्रकार के सभ्य भेजते हैं । 
यही कारण है कि राज्य ने सभ्य भेजने का पुनर्विभाग 
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( जन संख्या के अनुसार ) चिरकाल से नहीं किया है । प्रति- 
निधि सभा में ३९७ सभ्यों की स्थिति है । इन सभ्यों की 
भिन्न भिन्‍न संख्या भिन्‍न भिन्न प्रांतों से इस प्रकार आती है- 





प्रांत सभ्य 
प्रशिया शा मत कम रा २३५ 
बवरिया रा मर हर 323 ४८ 
सैक्सनी मी 
वटेबगे न सा हि हिल १७ 
अलसेस छोरेन ... मच न के १५ 
वंदन ... १४ 
इस ... कि ५ 
मेकुनबगे - स्वेरिन . ६ 
सेक्स-व मर ३ 
ब्रेजविनक ३ 
आल्डनबगे ै 
हँबग. ... 5 रे 
सैक्स. मीनिजन ... २ 
सैक्स कोव्ग गाथ २ 
अन्हाल्ट नम श्‌ 
एक एक सभ्य भेजनेवाले बारह प्रांत १२ 
३९७ 


प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को वेतन देना बिस्मा्क को 
अभीष्ट न था। यह भी इसलिये कि प्रतिनिधि सभा 
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में सभ्य, होना भी कंहीं जनता के लिये एक पेशा न बन 
जाय और जीविका का एक साधन न समझा जाय | जो 
कुछ भी हो । इस विधि को एकमात्र छाभकर कहना कठिन 
है। भिन्‍न भिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर, जिनकी तनखाहें 
इतनी नहीं होती दें कि वे बर्लिन जैसे नगर में निवाह कर 
सकें, प्रतिनिधि सभा में पहुँच कर जमेन राजनीति में भाग 
लेने मे असमथ हैं। * क्‍ 

जमेनी में उदार दल के व्यक्ति चिर काल से यह प्रयत्न 
कर रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को राज्य की ओर 
से तनखाहें मिछा करें। १८८५ में समष्टिवादियों ने अपने 
सभ्यों को अपनी ओर से रुपया पहुँचाने का यत्न किया 
परंतु बिस्माके इस काये पर अधिक जछा भुना था तथा उसने 
इस काये को नियम विरुद्ध भी ठद्दराया था। बिस्माक न यह 
सब कुछ इसीलिये किया कि दरिद्र लोग प्रातिनिधि सभा को 
कहीं अपनी आजीविका का स्थान द्वी न बना लेवें। जमेन प्रति- 
निधि सभा को नियम संबंधी प्रायः सभी अधिकार प्राप्त हैं। 
इसके सभ्य भी अपने प्रधान को आप ही चुनते हैं। . प्रति- 
निधि सभा के कार्यक्रम को समुचित रीति पर चलाने के 
लिये जिन जिन नियमों की विशेष आवश्यकता होती है उन्हें 
वे स्वयं द्वी बना छेते हूँ । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित 
रीति पर हुआ दै वा नहीं, इस बात का निरीक्षण भी भ्रति- 
निधि सभा के सभ्य ही करते हैं । 

प्रतिनिधि सभा के लिखित अधिकार तो बहुत दी अधिक 
हैं। कोई भी नियम राज्यनियम नहीं दो सकता है जब 
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तक कि उसमें प्रतिनिधि सभा कि सहमति न हो । साम्राज्य 
का भावी आयव्यय, जातीय ऋण, तथा नियमों के साथ 
संबंध रखनेबाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास 
किया जाना आवश्यक है। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि 
सभा की शक्ति इतनी अधिक नहीं है, जितनी की काग़ज्ञ पर 
लिखी हुई प्रतीत होती है। आयव्यव तो वष में प्रायः 
एक बार ही पेश होता है। कर संबंधी नियमों को बदलना 
प्रतिनिधि सभा के एकमात्र हाथ में नहीं है। इसमें जमेन 
राष्ट्ूमभा की स्वीकृति का होना आवश्यक है । जमेन प्रति- 
निधि सभा का आज कल केवल मुख्य काये यही है कि 
राष्ट्रभभा तथा महामंत्री ( चांसलर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे मुधारना अभीष्ट हो सुधार दे। 
सारांश यह हे कि प्रतिनिधि सभा नियम या शासन में जमन 
राजनीति को एकमात्र चलाने या बदलने में समथ नहीं 
है। प्रतिनिधि सभा के महत्व को अलत कम कर देनेवाल्ी 
बात एक यह भी है कि जमेन राष्ट्सभा जब चाहे 
तब समूद्‌ की सम्मति छे कर प्रतिनिधि सभा को बखास्त 
कर सकती है तथा साम्राज्य को पुनः नए सिरे से प्रति- 
निधियों के चुनने के लिये वाधित कर सकती है! (१८७८, 
१८८७, ओर १८९३ में महामंत्री के पूसतावों की पास करने में 
पूतिनिधि सभा ने ढील ढाछ की थी । पारेणाम यह हुआ कि 
महामंत्री ने सम्राद्‌ की सम्मति से उसे बखोस्त कर दिया 
तथा नए सभ्यों द्वारा अपने पूस्‍्तावों को स्वीकार करा छिया। 
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इस प्रकार राष्ट्‌ सभा द्वारा प्रतिनिधि सभा का बखास्त किया 
जाना जमेन प्रातिनिधि सभा की शक्ति को न्यून कर देता है 

ओर उसका मान कुछ भी नहीं रद्द जाता है । 

शासनपद्धति के नियमों के अनुसार प्रतिनिधि सभा के 

सभ्य राजकीय प्रबंध पर प्रश्न कर सकते हैं, परंतु विचित्रता 

यह है कि वे प्रश्न किससे करें ? कौन संपूर्ण प्रबंध का एक मात्र 
जिम्मेवार दे ? राष्ट्सभा के सभ्य तथा महामंत्री प्रतिनिधि 

सभा में जाते हैं परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि के 
रूप में ही न कि राजकीय अधिकारी के रूप में । प्राय: 

प्रतिनेधि सभा में राजकीय प्रबंध आदि पर किए हुए 
आक्षेपों का उत्तर मह्दामंत्री ही दे देता है। यदि उस्रकी इच्छा 

स्वयं उत्तर देने की न हो तो वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा 

उन आश्षिपों का समाधान करवा देता है । पचास सरभ्यों 
की यदि सम्मति हो जाय, तब तो किसी एक प्रश्न पर वाद 
विवाद देर तक किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर यदद न 

भूलना चाहिए कि जो कुछ भी वाद विवाद में निणय, होता है 
उस पर काय करना मंत्रियों तथा महामंत्री के छिये आवश्यक 
नहीं हे । इस दशा में प्रतनिधि सभा जमेन साम्राज्य की 
नीति की श्रकाशक या प्रेरक नहीं कद्दी जा सकती । प्रति- 
निधि सभा विरुद्ध क्यों न हो जाय, महामंत्री अपना पद 

छोड़ नहीं देता है, न वह यह अनुभव ही करता है कि 
जमन प्रतिनिधि सभा की सम्मति पर चलना उसका कोई 
कतंव्य ही है। प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था 
छिखा जा चुका है अब हम जमेन राष्ट्सभा क। कुछ निरी- 
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क्षण करेंगे। राष्ट्सभा ही जमेनी में प्रबंध तथा. नियमों, 
न्याय तथा जमेन राजनीति की पूकाशक है। राष्ट्सभा में 
पूतिनिधि जनता की ओर से नहीं आते हैं अपितु भिन्न 
सिन्‍न छोटी छोटी र्यासतों की ओर से आते हैं। जमन शासन- 
'पद्धति में राष्ट्सभा ऐसी मुख्य है कि बिना इसके ज्ञान के 
जमेन शासनपद्धति को समझना बिलकुछ असंभव हो जाता है । 
जमेन राष्ट्सभा में भिन्न'भिन्न जमेन राष्ट्रों के राजाओं 
की ओर से तथा स्वतंत्र नगरों की अंतरंगसभा की ओर से 
प्रतिनिधि आते हैं । १८७१ में अछासेस लोरन के 
राष्ट्समा। प्रांत फ्रांस से ले लिए गए थे । इन्हें पहले 
राष्ट्सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त न था 
यद्यपि प्रतिनिधि सभा में इनके प्रतिनिधि जाते भी थे। यह 
अत्यंत आश्रय की बात है कि १८७९ में इस राष्ट्‌ को भी राष्ट- 
सभा में अपने पतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। इस 
राष्ट के प्रतिनिधि जहां राष्ट्सभा में वाद विवाद में प्री तौर पर 
भाग के सकते हैं वहा उन्हें अपनी सम्मति देने का अधिकार 
अभी तक प्राप्त नहीं है। राष्ट्सभा में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के कुछ 
मिला कर ५८ प्रतिनिधि आते हैं जिसका ब्योरा इस प्रकार है - 


राष्ट्र प्रति।नीषि 
प्रशिया ... मन से हे किन १७ 
भवेरिया ... के दे शक का ६ 
सेक्सनी . .६ हि की ए न रे 


बटनवगे ... शा न न १६ 


+( ६० ) 

रेस ३ 
बदन ३ 
ग्रजविक मम स मत २ 
मैकनवर्ग स्वेरिन । ह २ 
तीन खतंत्र नगरों के एक एक प्रतिनिधि ३ 
दह छोटी छोटी रियासतों या राष्ट्रों के 

एक एक पूतिनिधि कि अर पा १९ 


५१८ 


यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि पुशिया ने वेल्डक 
के छोटे से राष्ट्र को खरीद लिया था। इस व्यापार से उसे 
वैल्डक की एक सम्म्रति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है । 
१८८४-८५ में ब्रंजविक में कंबरलेंड के राजा को राजगद्दी न 
दे कर पूशिया ने अपना ही प्रतिनिधि वहां प्रबंध करने के 
लिये भेजना प्रारंभ किया। इससे ब्रंजविक की दो सम्मतियाँ 
भी पूशिया को ही पराप्त हो गई हैं।, इस पूकार आज कल 
पूृशिया की राष्ट्रसभा में, वेल्डक तथा ब्रंजविक की सम्मतियों 
के पाप्त हो जाने से १७ के स्थान पर उसकी बीस सम्मतिरयाँ हैं । 

यहाँ पर यह लिख दना आवश्यक पृतीत होता है कि 
राष्ट्सभा में जा कर राष्ट्रीय पतिनिधियों को अपने अपने राष्ट्रों 
की ही सम्मातीयों को देना पड़ता है चाहे वस्‍वयं उस सम्मति 
के विरुद्ध ही क्‍यों न होँं। वे वहां जा कर अपनी सम्मति को नहीं 
दे सकते हैं। यह अभी दिखाया जा चुका है कि ५८ सम्म- . 
तियों में अकेछे पुशिया के पास बीस सम्मतियाँ हैं । इससे 
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उसकी शाक्ति कितनी अधिक है यह किसी से छिपा नहीं 
हे। यह सब द्वोते हुए भी कई एक विषयों पर छोटे 
छोटे सब जम॑न राष्ट्रों ने आपस में मिल कर पूशिया की 
सम्मतियों को बड़ी बुरी तरह से पराजित किया है । १८७७ 
में प्रशिया की सम्मतियों के विरुद्ध बर्लिन के बदछे 
लिप्जिक में ही राजकीय न्‍्यायाहरूय का स्थापित होना राष्ट- 
सभा में अन्य छोटे छोटे जम॑न राष्ट्रों की सम्मति से पास किया 
गया। १८७६ में बिस्मा७ का राजकीय रेछों? संबंधी प्रस्ताव 
प्रशिया के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों की बहुसम्मति से गिर गया । 
१८७९ में 'राजकीय रेलों” संबंधी द्वितीय प्रस्ताव भी बबेरिया 
सेक्सनी, वर्टवर्ग की सम्मिलित सम्मतियों से न पास हो सका। 
सारांश यह कि यद्यपि प्रशिया की शक्ति राष्ट्सभा में उसकी 
बीस सम्मतियों के कारण अपरिमित कह्दी जा सकती है तथापि 
वह एसी नहीं हे जिससे प्रशिया अन्य राष्ट्रों की कुछ भी 
परवाह न करते हुए खेच्छाचारी हो सके | 

बर्लेन में राष्ट्सभा के प्रतिनिधियों को राजदूतों की 
दृष्टि से देखा जाता हैं । उन्हें राजदूतों के ही अधिकार भी 
प्राप्त हैं। यह पहले लिखा द्वीजा चुका हे कि राष्ट्रसभा 
के सभ्य इस बात में बाधित तथा परतंत्र दें कि वे राष्ट्सभा 
में जा कर अपने अपने राष्ट्रों की दी हुईं सम्मतियों को प्रगट 
करें, न कि अपनी | प्राय: राष्ट्सभा केसभ्य अपने अपने 
राष्ट्रों क उच्च अधिकारी द्वी द्वोते हें । यदि: कोई अपने राष्ट्र 
का मंत्री हे तो दूसरा सभ्य अपने राष्ट्‌ की अतरंग सभा का 
प्रधान दो सकता दे । बहुत दिनों से छोटे छोटे राष्ट्रों की 


( ६२ ) 


ओर से यह कार्य भी आरंभ हो गया है कि वे आपस में 
मिल कर केवछ एक ही सभ्य राष्ट्सभा में भेजने के लिये 
चुन लेते हैं तथा उसीको अपनी अपनी सम्प्रतियों को 
राष्ट्सभा में प्रगट करने का अधिकार दे देते हैं। १८८० 
में महामंत्री बिस्माक ने राष्ट्सभा में स्टेंप ऐक्ट पेश किया । 
उसमें बहुत से परिवतन किए गए तथा सब से बिचित्र 
बांत जो उस समय हुई वह्‌ यह थी कि इस विषय में राष्ट- 
सभा के एक प्रतिनिधि ने अकेले ही तेरह सम्मतियां द दी 
क्योंकि बहुत से छोटे छोट राष्ट्रों ने व्यय फो घटाने के लिये 
आपस में मिल कर एक ही व्यक्ति को चुना तथा उसीको 
अपनी अपनी सम्मतियों के देने का अधिकार दे कर राष्ट्सभा 
में भेज दिया था। बिस्माक ने जब यह विचित्र घटना देखी 
तो उसे बहुत ही क्राध आया । उसने इस प्रकार के काय को 
रोकने का प्रयत्न किया । परिणाम इसका यह हुआ कि 
राष्ट्सभा की व में दो बैठकें होना निश्चित हुआ। प्रथम बेठक 
में राष्ट्‌ संबंधी आवश्यकीय प्रंइनों पर विचार होना नियत 
किया गया तथा द्वितीय बैठक में सामयिक प्रइनों पर विचार 
होना दी निधोरित किया गया। प्रथम बेठक में राष्ट्सभा 
के सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना आवश्यक 
ठहराया गया, साथ ही दूसरी बेठक में राष्ट्‌ की इच्छाओं पर 
प्रतिनिधियों का भेजना न भेजना छोड़- दिया गया । 

पूशिया की 'राष्ट्सभा में कितनी भ्रधानता है यह 
दिखाया जा चुका है । यदि पुशिया को बीस सम्मतियाँ देने 
का अधिकार प्राप्त है तो उसी का राजा जमन सम्राद्‌ भी 
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होता है। जमेन साम्राज्य की शासनपद्धति के अनुसार 
मद्दासंत्री का नियत करना सम्राद के ही हाथ में है | सम्राद 
पूशिया में से ही पायः किसी न किसी व्यक्ति को महामंत्री 
का पद देता है। महामंत्री की कितनी शक्ति होती है यह 
हम आगे चल कर स्वयं ही लिखेंगे परंतु यहाँ पर यह न 
भूलना चाहिए कि महामंत्री ही राष्ट्सभा का प्रधान होता 
है ओर यदि वह अपने स्थान पर किसी दूसरे को राष्ट्सभा 
का प्धान नियत कर देना चाहें तो वह ऐसा कर सकता 
है। सब पूकार के परार्थनापत्रों का महामंत्री के हाथ में से 
गुजरना अत्यंत आवश्यक है । वही उन प्राथनापत्रों में से 
आवश्यक पत्रों को छॉट कर समाट के पास स्वीकृति के 
लिये भज देता है। जमेन शासनपद्धति के अनुसार भिन्न 
भिन्‍न विभागों के अधिकारियों का राष्ट्ूसभा का सभ्य 
होना आवश्यक है| इस प्रकार आज कर कुल मिला कर 
आठ विभाग हैं जिनके पूबंधकता राष्ट्सभा के सभ्य ही है । 
ये विभाग निम्नलिखित हँ--- 

(१) दुग तथा सेना विभाग 

(२) सामुद्रिक विभाग 

(३) तटकर तथा कर-विभाग 

(४) व्यापार व्यवसाय विभाग 

(५) रेल, डाक, तार विभाग 

(६) न्याय विभाग 

(७) आथिक विभाग 

(८) विदेशी विभाग 
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इन विभागों की उपसमितियों में प्रशिया के अतिरिक्त 
अन्य चार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का उपस्थित होना भी 
आवश्यक है | दुगे तथा सेना विभाग की उपसमिति में तो 
बवेरिया के प्रतिनिधि का उपस्थित होना शासनपद्धति के 
अनुसार निश्चित हे, शेष सभ्यों को सम्राद स्वयं नियत 
कर देता है। अन्य विभागों की उपसमितियों के सभ्यों 
को राष्ट्सभा स्वयं दी नियत करती है। इसी प्रकार 
विदेशी विभाग की उपसमिति में बवेरिया, सैकक्‍्सनी, वर्टबगे 
के सभ्यों तथा राष्ट्सभा द्वारा नियत किए हुए अन्य दो 
सभ्यों का शामिल द्ोना ज़रूरी है। शासनपद्धति के अलु- 
सार बवेरिया का प्रतिनिधि ही इस उपसमिति का प्रधान 
होता है । 
अमेरिकन अंतरंग सभा के सदश जमन राष्ट्सभा के 
भी नियामक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन काये हैं। कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट- 
सभा की स्वीकृति न हो । इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध 
के उद्घोषित करने में जमेन सम्राद का बड़ा भारी हाथ है 
परंतु साथ ही यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि किसी 
भी राष्ट्‌ पर सम्राद्‌ आक्रमण नहीं कर सकता है जब तक 
कि वह राष्ट्सभा की स्वीकृति न छे छे। राष्ट्सभा, सम्राद्‌ 
की अनुमति से प्रतनिधि सभा को बखोस्त कर नए सिरे 
से पुनः चुनाव के छिये प्रेरित कर सकती है यहद्द पहले 
लिखा जा चुका है। अमेरिकन अंतरंग सभा के सदृश 
जमन राष्ट्सभा के द्वी हाथ में राज्याधिकारियों को नियत 
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करना तथा विदेशी संधि आदि का करना है। परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिएं कि संधि 
आदि के मामले में राष्ट्सभा को प्रतिनिधि सभा की अनु- 
मति अवश्यमेव लेनी पड़ती है । 

राष्ट्रभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश, कर को 
एकत्रित करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग के 
प्रबंधकत्तो आदि को नियत करती है । यदि एक राष्ट की 
दूसर राष्ट्‌ से कलह हो जाय तो उस दशा में राष्ट्रसभा ही 
न्‍्यायसभा का काम करती है। सारांश यह है कि जमेन 
राष्ट्समा ही जमन राष्ट्:संघटन की रक्षक है तथा प्रत्येक 
राष्ट्‌ के अधिकारों को स्वरक्षित रखती हे और राष्ट्संघटन 
या साम्राज्य के हित के लिये नए नए नियमों को भी 
बनाती है । 

यदि किसी भी शासनपद्धति सबंधी नियम पर राष्ट्सभा 
के चोदह सभ्यों की विरुद्ध सम्मतियाँ हो जॉय तो वह्द 
प्रस्ताव “राज्यनियम नहीं बन सकता है। यह एक ऐसा 
नियम दे जिस पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 
इस नियम का तात्पये यह है कि कोई भी 'राष्ट्संघटन! 
संबंधी सुधार या परिवतेन एकमात्र प्रशिया की सम्मति से 
दी गिर सकता है | बवेरिया, सेक्‍्सनी, वर्टव्ग ये तीनों 
छोटे छोटे राष्ट्र भी मिल कर वही शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो 
कि अकेले प्रशिया की हे । स्वतंत्र तौर पर राष्ट्सभा के 
सभ्य कुछ भी नहीं है क्‍योंकि वे इस बात में वाधित 
हैं कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म्तियों को ही राष्टू- 
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सभा में प्रकट करें, पर साम्राज्य की संपूणे शासन कला को 
चढाने में उनका बड़ा भारी ह्वाथ है। यँहों पर एक बात 
ओर लिख देना हम आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्सभा की 
संपूर्ण कारवाई गुप्त तौर पर होती है तथा गुप्त ही रखी भी 
जाती है । राष्ट्सभा में पेश किए हुए विषय एक बैठक 
की समाप्ति पर सदा के लिये अधसमाप्त ही नहीं छोड़ 
दिए जाते । असमाप्त विषयों को दूसरी बैठक में पुनः 
पेश कर दिया जाता है । इससे प्रत्येक विषय पर विचार 
समुचित रीति पर हो जाता दे और कारवाई के गुप्त रखने 
से जमेन राष्ट्संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्या झगड़े हैं 
इसका किसीको भी पता नहीं .छगने पाता । इसका परिणाम 
यह होता है कि दूसरे देश जर्मन राष्ट्रों के पारस्परिक 
वैमनस्थ से लाभ नहीं उठा सकते और सब के सब 
जंमन राष्ट्‌ एक दूसरे से अत्यंत अधिक जुड़े हुए तथा 
संघटित प्रतीत द्वोते हैं । 
जमेन शासनपद्धति के प्रधान भ्रधान अंगों का वर्णन 
किया जा चुका दव। न्यायालय का शासनपद्धति, से कहाँ 
तक संबंध दे यद किसीसे छिपा नहीं है । 
न्यायालय । राज्यनियर्मों के प्रचालित करने में न्यायाछयों 
का बेड़ो भारी भाग हैं। अत: अब हम कुछ 
झब्द जमन न्यायाढयों पर ही इस समय लिखेंगे। 
जमेनी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्‍्यायारूय 
हैं। उनके न्‍्यायाधीश- आदि अधिकारी वे राष्ट्‌ स्वयं 
ही नियत करते हैं तथा निणय भी . उसी राष्ट्‌ के नाम पर ही 
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किया जाता है, परंतु विचित्रता यह है कि राष्ट्रीय न्‍्याया- 
लयों को साम्राज्य के नियमों पर ही अपना अपना काये करना 
पड़ता है । साम्राज्य का अपना मुख्य न्यायालय भी है, जिसमें 
साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले व्यक्तियों के अपराधों काः 
निणय होता है तथा साम्राज्य के नियम संबंधी वाद विवाद 
तथा संदेहों का निणेय किया जाता है | चिर कार से यह 
मुख्य न्यायालय राज्यनियम संबंधी त्रुटियों के सुधार का ही 
काये कर रहा है । आज कल अखबारों में यह विवाद चल 
रहा है कि शासनपद्धति के अनुसार राज्यनियमों को उचित 
या अनुचित ठहराना मुख्य न्यायालय का काय है वा नहीं । 
कुछ लोगों की सम्माति में ऐसा करना अनुचित नहीं है और 
कई छोगों की सम्मति में यह अनुचित है क्योंकि वे कहते 
हैं कि प्रत्येक राज्यनियम पर सम्राद का हस्ताक्षर दो जाना 
ही इस बात का सूचक हैँ कि वह राज्य-नियम शासन- 
पद्धति की नियम-धाराओं के अनुकूल है। यदि हम 
इस 'विचाररूपी संसार को छोड़ कर कायरूपी संसार 
में प्रवेश करें तो बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं। 
कई बार ऐसा दो जाता हे कि भिन्‍न भिन्‍न राष्टों के 
नियमों की साम्राज्य के नियमों से टक्कर हो जाती है। 
इस दशा में किस के नियमों को न्‍्यायारूय काम म॑ छावे 
यह सदेह हो जाता है। महाशय त्रिंटन्‌ काक्स ने अपनी 
न्यायशक्ति तथा शासनपद्धति विरोधी नियम” (प्रदालत 
ए०ज़ला बात .प्राटणाउप्रा3079] ९27579007 ) नामीं 
पुस्तक में इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं के उदाहरण दिए 
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हैं। में भी उनमें स एक घटना का वणन यहाँ पर कर 
देना उचित समझता हूँ । १८७५ में ब्रिमन के न्‍्यायारूय 
ने साम्राज्य के नियमों के अनुसार बिना किसी प्रकार का 
बदला दिए एक मनुष्य की संपत्ति को छीन लेना उचित 
ठहराया परंतु यह निणय ब्रिमन की शासनपद्धीत के. 
नियमों के सवंथा ही विरुद्ध था। आठ वर्ष बाद ब्रिमन के 
न्‍्यायाहूय ने पुनः ऐसे ही अवसर पर पूवबत्‌ ही निणय किया 
तथा साथ ही उसने कहा कि नागरिक या राष्ट्रीय शासन 
पद्धति के नियमों का उसी सीमा तक अवलंबन किया जा 
सकता हे जिस सीमा तक वे साम्राज्य के नियमों के सहा- 
यक हैं अन्यथा नहीं । इन सब घटनाओं के होते हुए भी यह 
प्रघन जैस। का तेसा ही संदिग्ध बना रहा कि “ क्‍या मुख्य 
न्यायालय किसी राज्यनियम को शासनपद्धति की नियम 
धारा के विरुद्ध ठहरा कर काये में छाने से छोड़ सकता है वा 
नहीं !” इसका समुचित उत्तर जो कुछ भी हो, यहाँ पर 
इस विषय को स्पष्ट करन के लिये यह लिख देना आवश्यक 
प्रतीत होता दे कि मुख्य न्‍्यायारूय ने ऐसा काये' अभी 
तक नहीं किया है और न वह ऐसा कर ही सकता है। 
इसमें भी कारण हे। जिन देशों में मुख्य राज्य की शक्ति 
न्‍्यून होती है वहीं पर ये शक्तियां मुख्य न्यायारूयों को 
प्राप्त होती हैं। जमेनी में मुख्य राज्य की शक्ति अनंत है । 
वहाँ मुख्य न्यायारूय इस प्रकार के साहस के काये नहीं कर 
सकता है। 
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यह पूवे लिखा जाचचुका है प्रशिया के राजा को ही जमेन 
संम्राट की उपाधि दी गई है। इसमें संदेह नहीं कि समूट्‌ का पद्‌ 
प्राय: वंशागत राजाओं के छिये ही प्रयुक्त हुआ करता 
सम्राट्‌ तथा है परंतु जमेनी में इससे विपरीत है ओर यही 
महामंत्री । कारण है कि जमेन समाद के राज्यारोहण की संपूण 
विधियाँ प्रशिया के अनुसार ही होती हूँ । 
सम्राट्‌ नो सेना तथा स्थछ सेना का मुख्य सेनापति 
समझा जाता है और अन्य राजकीय विभागों में राष्ट्सभा के 
एकमात्र पूतिनिधि का काये करता दै। इस दशा में 
सम्राद्‌ को राष्ट्सभा की अनुमति से ही काय करना पड़ता 
है । राष्ट्सभा की अनुमीत से सम्राद्‌ विदेशीय राज्यों के 
साथ युद्ध की उद्भोषणा करता है। संधि आदि के करने में 
भी वह राष्ट्सभा की शक्ति से बाहर नहीं हे। समू[द्‌ पूति- 
निधि सभा की बर्खास्त कर सकता है परंतु उसमें भी उसे 
राष्ट्भा से पूछना पड़ता है । राष्ट्रसभा द्वारा पास किए 
हुए नियमों को समराद्‌ ही साम्राज्य में पूचलित करता 
है ओर जमन साम्राज्य के महामंत्री को भी वही अपनी ओर 
से नियत करता हूँ। सारांश यह है कि सम्ाद की शक्ति 
अट्येत परिमित है ओर उसे परिमित शक्ति में भी उसे 
राष्ट्भा का सदा ध्यान रखना पड़ता है। 
प्रातानिधि सभा में सम्राद्‌ नहीं जाता है । महामंत्री भी 
वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता, अपितु 
राष्ट्सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में | इन सब यातों के 
दोते हुए भी सम्राद को शक्ति प्रशिया के राजा के तौर पर 
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व्याप्त है। प्रशिया की शक्ति राष्ट्सभा में कितनी है यह 
पहले ही विस्ट्त तौर पर लिखा जा चुका है। सारांश यह 
है कि जमेनी का समराद्‌ जहां सम्राद के तौर पर बहुत ही 
अधिक परिमित शक्तिवाछा है वहां प्रशिया के राजा के 
कै, ८ 

तौर पर उसकी शक्ति बहुत ही आधिक है । 


जमेनी में कोई मंत्रिसभा नहीं है। राष्ट्संघटन का एकमात्र 
प्रबंधकत्ता महामंत्री ही कहा 'जा सकता हे। साम्राज्य में 
सं५्ण राज्याधिकारी इसी के अधीन कहे जाते हं। इसके समान 
अधिकारवाला कोई भी नहीं होता हे । महामंत्री की इस 
प्रकार की उच्च स्थिति बिस्माक की अपनी योग्यता के कारण 
ही कही जा सकती हे। बिस्माक॑ सब राज्यकार्यों को 
स्वयं ही करना चाहता था। उसे यह अभीष्ट न था कि उसके 
काये में पिध्न डालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जाँय। 
प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, जिसमें 
प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग में बिलकुल खतंत्र था, तथा 
जद्दाँ मंत्रियों का पारस्परिक मेल भी न था। यही अवस्था 
वह जमन साम्राज्य में नहीं छाना चाहता था। बिस्माकु को इस 
इस बात से घृणा थी कि वह एक नई मंत्रिसभा बना कर 
अपने आपको परतंत्रता में डाछ दे। बिस्माक जैसा 
उच्च विचार का व्यक्ति भरा कब मंत्रिसभा में जा कर 
प्रत्येक मंत्री को अपने कार्यों का ओचित्य तथा अनोचित्य 
समझाना पसंद कर सकता था ? इन सब कारणों से बिस्माक 
ने ऐस विभाग का निमोण ही नहीं किया जिसके कारण भवि- 
दधयत्‌ में उसे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ें । अपनी शासनपद्धति 
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के अनुसार शासन के निरीक्षण तथा प्रबंध का भार 
उसने राष्ट्सभा के हाथ में दिया और विदेशी विभाग तथा 
सेन्‍्य विभाग का उत्तरदातृत्व जमेन साम्राज्य की ओर से 
पूशिया के राजा के हाथ में दिया, क्‍योंकि यद्द काये एक ही 
व्यक्ति के हाथ में होना उचित था। महामंत्री ने स्वये अपने 
आपको प्शिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया जिसका 
रत्तरदातृत्व सम्राद्‌ के पूति हे,न कि जनता के पूति। यहद्दी 
कारण है कि महामंत्री के प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा 
की सम्मतियों के होने पर भी महामंत्री कभी भी पद्त्याग 
नहीं करता । प्रायः ऐसे अवसरों पर महामंत्री पतिनिधिसभा 
की बैठक उठा कर दूसरी बार चुनाव के लिये पूरित करता है । 
इस विधि द्वारा महामंत्री पायें: सफल ही होता है तथा अपने 
पसतावों को भी पास कराता है । 

महामंत्री राष्ट्सभा का पूधान होता है ओर पूति-निधि 
सभा के वाद विवादों में भी पूणण भाग छेता है । जमेन 
सम्राद के सदृश महामंत्री के भी दो पुकार के अधिकार हैँ । कुछ 
अधिकार तो उसे सम्राज्य की ओर से पाप्त हैँ, वेसे ही कुछ 
अधिकार उसे प्रशिया के प्रनिनिधि के तोर पर भी मिले हुए हैं। 

सम्राद की ओर से नियत किए जाने के कारण महामंत्री 
जमन सम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता है ओर 
राष्ट्सभा का प्रधान भी वहीं होता है। महामंत्री ही राष्ट्‌- 
सभा में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का काय भी करता 
और इस अवस्था में जब चाहे तब किसी भी प्रस्ताव 
पर प्रशिया की बीस सम्मतियों को देकर सारी की सारी 
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जमेन राजनीति की बागडोर अपने हाथ में कर सकता है । 
राष्ट्सभा में प्राशिया का प्रातिनिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा 
का प्रधान भी महामंत्री ही प्राय: होता है । 
बिस्माक के काल में महामंत्री की शक्ति बहुत ही अधिक 
हो गई थी । जमेनी में उस समय महामंत्री को जो राज्य-काय 
करने पड़ते थे उतने काय शायद ही किसी राज्याधिकारी को 
संसार में करने पड़ते हों। यही कारण था कि बिस्माक ने कुछ 
सभ्य के बाद एक उपमंत्री नियत किया जो कि उसकी बीमारी 
के दिनों में काय करता था। इसी प्रकार उपमंत्री की तरद्द 
अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर तौर पर कुछ एक 
व्यक्तियों को नियत किया जो कि उस विभाग का काय 
चलाते थे जब कि बिस्माक काय अधिक होने से उन उन 
विभागों पर अपना ध्यान न दे सकता था। सारांश यह है 
कि बिस्माक ने साम्राज्य का संपू्ण भार अपने ऊपर ले छेना 
स्वीकृत कर लिया परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण 
न किया कि कहीं उसके काये में विध्न न पड़े । बिस्माके 
के अनंतर महामंत्री की शक्ति जमनी में कम हो गई और वह 
किस प्रकार कम हो गई यही हम अब दिखाने का यत्न करेंगे। 
जमनी की शासनपद्धति में महामंत्री की शक्ति तथा उसका 
काये ध्यान देने योग्य है। सम्राद्‌ तथा पूतिनिधि सभा के साथ 
डसी का सीधा संबंध कद्दा जा सकता है । 
महामंत्री को शक्ति। राष्ट्सभा के साथ मद्दामंत्री काः कितना 
घनिष्ट संबंध है यह भी दिखाया जा 
चुका है| इन सव कारयों का कर्ता धतों यदि एक मात्र महा- 
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मंत्री ही हो तो उसे अनंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूण सामाज्य का उत्तरदातृत्व एक मात्र 
उसी पर आ पड़े। परंतु ऐसा नहीं है, नो विभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों 
के नियत करने आदि के काये को छोड़ कर अन्य शेष सब 
कार्यों में उसे पपोप्त सहायता मिल जाती है। महामंत्री के 
पास राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यों के निरीक्षण का भार ही बहुत 
कुछ रह जाता है । समा या राष्ट्‌ कु कोई राजा भी महामंत्री 
के पद पर अपना भ्रभुत्व नहीं प्रगट कर सकते। प्रातिनिधि 
सभा तथा राष्ट्सभा में महामंत्री की शक्ति बहुत परिमित 
है। इसमें संदेह नहीं है कि महामंत्री ही राष्ट्सभा का प्रधान 
होता है परंतु वहाँ उसका अधिकार नाम मात्र का होता है । 
महामंत्री को अमेरिकन मंत्रिसभा के उपप्रधान की उपमा दी 
जा सकती है, क्‍योंकि दोनों ही की शक्ति अपनी अपनी 
सभाओं में समान कही जा सकती है। प्रशिया की 
ओर से बोलने तथा सम्मति देने को छोड़ कर राष्ट्सभा 
में महामंत्री को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है । 
साम्राज्य की नीति के चलाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
है | राष्ट्सभा में जा कर महामंत्री कहीं खिलोना ही न हो 
जाय अतः उसे प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया 
जाता है, परंतु इस दशा में भी उसकी क्‍या शाक्ति कद्दी जा 
सकती हैं जब कि उसे प्राशयन राष्ट्‌ की सम्मति ही वहाँ पर 
देनी पड़े। इतना ही नहीं । यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा का 
मद्दामंत्री से किसी नियम के विषय में झगड़ा हो जाय तब 
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मद्दामंत्री की शक्ति ओर भी कम हो सकती है, परंतु प्राय: 
शेसा नहीं होता है । इसका कारण यह है कि प्रशियन मंत्रि- 
सभा के मंत्रिगण आपस में मिल कर नहीं रहते हैं। महामंत्री 
सद उनकी पारस्परिक कलह से छाभ उठाता रहता है। मंत्रि- 
गण जब तक परस्पर न मभिलछ जॉय तब तक वे छोग 
महामंत्री के काये को केसे रोक सकते हैं? उनका पररपर 
मिलना क्‍यों नहीं होता है. यह हम आगे चछ कर प्राशियन 
प्रत्निसभा के प्रकरण में ही लिखेंगे। एक और भी कारण 
है जिससे महामंत्री तथा प्रशियन मंत्रिसभा की पारस्परिक 
कलह प्राय: रुकी रहती है। महामंत्री प्राय: प्रशियन मंत्रि- 
सभा का स्वयं नेता होता है। अपने नेता से सभा की 
कलद् प्राय: नहीं हुआ करती है । यहाँ पर एक बात कभी 
भी न भूलनी चाहिए कि यदि देवी घटना से समाद्‌ के ही 
हाथ में महामंत्री का काये चछा जाय तब जर्मन सामाज्य 
का कार्यक्रम बदल जायगा तथा समाद की शक्ति उस दशा 
में बहुत ही अधिक बढ़ जायगी । 

पूशियन मंत्रिसभा का मद्दामंत्री ही नेता होता है यह 
अभी लिखा जा चुका है। यहाँ पर यह भी लिख देना 
आवश्यक पूतीत द्वोता है कि यदि मद्दामंत्री कोई बिश्सा् 
जैसा अल्यंत योग्य व्याक्ति हो तो वह साम्राज्य की संपूर्ण 
शक्ति अपने हाथ में शीघ्र ही कर सकता है; क्‍योंकि महामंत्री 
पूतिनिधि सभा, राष्ट्सभा, तथा प्रशियन दोनों सभाओं में 
जा सकता है आर वहाँ जा कर बड़ी स्वतंत्रता से बोल सकता 
है। महामंत्री अधिक योग्यता से यदि. इन चारों सभाओं 


( ४७५ ) 


को अपनी सम्मति पर चछा ले तथा अपनी सम्मातेि को 
इस प्रकार ढालता रहे कि इन चारों सभाओं की सदा 
स्वीकृति पाप्त करता रहे तब उसकी शक्ति अनंत बढ़ 
सकती है । यह क्यों ? इसका कारण यह है कि समाद तो 
इन चारों सभाओं में से किसी भी सभा में खय॑ तो जाता ही 
नहीं है। महामंत्री समाद को इन चारों सभाओं की सम्मति के 
बारे में जो सुनावे समूद्‌ को तो 'उसी के अनुसार काये करना 
ठहरा । इस प्रकार समाद को अंधकार में रख कर मछ्ामंत्री 
अपनी शक्ति को अनंत सीमा तक बढ़ा सकता है। पिंस बिस्माक 
ने जो कुछ किया था वह यही किया था । उसने अपनी 
बुद्धिमत्ता से पूशियन मंत्रिसभा की प्धानी छोड़ कर महा- 
मंत्री का पद ग्रहण किया तथा सम्राद्‌ विलियम पृथम को इस 
पूकार पृभावित किया कि संपूर्ण जमन साम्राज्य की बागडोर 
उसीके द्वाथ में आ गई। विलियम प्रथम के स्थान पर विलयम 
द्वितीय जब राज्य पर आया तो उसने बिस्‍्माक की चाछाकी 
और बुद्धिमता को जान लिया। उसने एक दम पंस बिस्मा्क 
से चारो सभाओं की कारवाइ, मोखिक तोर पर सुनने 
के स्थान पर लिखित ही दखनी चाही । बिस्माक को यह 
कब अभीष्टठ हो सकता था। उसने १८५९० में महामंत्री के 
पद्‌ से इस्तीफा दे दिया । 

यह हम पू्व द्वी छिख चुके हैं कि यदि जमनी में 
समाद के ही हाथ में महामंत्री का पद चला जाय तो 
उसकी शक्ति बहुत ह्वी अधिक बढ़ जायगी । अब हम इसी 
विषय पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे । 
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बिस्माके के पद॒त्याग करने पर विलियम द्वितीय ने 
कैप्रिवि नामक महाशय को महामंत्री बनाया | केप्रिवि विलि- 
यम की सम्मति पर चलनंवाढा व्यक्ति था, अत: विलियम 
ने इस प्रशियन सभा का प्रधान भी बना दिया । परंतु 
१८९२ में पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ झगड़ा हुआ जिससे 
उसने प्रशियन सभा की प्रधानता छोड़ दी तथा वह एकमात्र 
महामंत्री के पद पर ही रहा । इस घटना का परिणाम 
यह हुआ कि महामंत्री की शक्ति बहुत ही कम हो गई । 
विलियम ने भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि भिन्‍न 
भिन्‍न स्थानों पर भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियों के होने ही से उसकी 
शक्ति बद सकती है। सभी स्थानों पर बिस्माक की तरह 
एक ही व्यक्ति के हो जाने से उसकी शक्ति पर बड़ा 
भारी धक्का पहुंचता है। केप्रिवि के एकमात्र महामंत्री 
रह जाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई । केप्रिवि के 
महामंत्रित्व में बिस्माक की बड़ी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता 
से खड़ा किया हुआ सारा का सारा महल मटिया- 
मेट हो गया। कोई समय था जब कि बिस्माक ही 
जमेनी का एकमात्र कता धर्ता था परंतु अब वह दशा 
न थी। बिस्माक ने बहुत अधिक परिश्रम कर के महामंत्री के 
पद की जो शक्तिथों बढ़ाई थीं वे सब की सब विलियम 
की बुद्धिमत्ता से काफूर हो गई । महामंत्री का प्रतिनिधि सभा 
में भी वह बल न रहा जो कि उसका उस समय था जब कि 
वह संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि था। महामंत्री के 
प्रशिया की प्रधानी छोड़ने से उसकी शक्ति दो स्थानों में 
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विभक्त हो गईं । समाद्‌ की शक्ति इस फटाव से बहुत ही 
अधिक बढ़े गई। इतना होने पर भी यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि समाद साम्राज्य की सभाओं में स्वयं नहीं जा 
सकता है तथा वह सीधे तौर पर प्रतिनिधियों को प्रभावित 
करने में सवेथा असमर्थ हे, अतः वह स्वेच्छाचारी नहीं हो 
सकता है । महामंत्री केप्रिवि तथा प्रशियन प्रधान पूलन्वग का 
पारस्परिक विरोध था। १८९४ में यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि 
उनका परस्पर काम करना असंभव हो गया। सम्राद ने 
बुद्धिमत्ता से दोनों को ही पदच्युत कर दिया तथा होहन्लोद्दी 
शिलिं फसट को दोनों पदों का अधिकारी बना कर सारे 
राष्ट की बागडोरं अपने हाथ में कर छठी । प्रिंस बिस्माके 
न जिस समय दोनों प्रदों को अपने हाथ में लिया था उस 
समय उसका उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था । परंतु 
विलियम द्वारा महामंत्री को दोनों ही पद्‌ दिलवाने से विलि- 
यम की शक्ति बढ़ गईं । जमन शासनपद्धति में समाद्‌ 
के द्वारा . महामंत्री का नियत किया जाना जहाँ सम्राद की 
शक्ति को. बढ़ाता है वहां समाद्‌ का, समाज्य का संपूर्ण काये 
महामंत्री द्वारा ही कराना उसे स्वेच्छाचारी होने से रोकता है। 
समाट्‌ का महामंत्री के साथ क्‍या संबंध है यह विस्तृत तौर 
पर दिखाया जा चुका है। अब हम यह दिखाने का यत्न करेंगें 
कि सानाद्‌ का जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध है। 

प्रतिनेधिसभा की सम्मति पर ही समाद्‌ को आर्थिक 
सहायता मिल सकती है, अन्यथा नहीं । यदि समूद्‌ प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर न चढे तो उसे प्रतिनिधिसभा आर्थिक 
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सदायता देना बंद कर सकती है। धन बिना समाद का सामा- 
ज्य के शासन को करना कितना कठिन है यह किसीसे छिपा 
नहीं हे, परंतु यहाँ पर यद्द स्मरण रखना चाहिए कि जमेन- 
प्रातानिधि सभा में सभ्य परस्पर बहुत से दलों में विभक्त 
हैं। इस दशा में प्रतिनिधि सभा का सम्राद को अपनी इच्छा 
पर चला लेना बहुत कुछ कठिन दे । क्योंकि सम्राद्‌ कुछ 
दुों को अपनी ओर कर॑ के जो चाह कर सकता है 
तथा आर्थिक सहायता भी पयोप्त तोर पर परप्त कर सकता 
है । सारांश यह है कि जमनी में समाद की शक्ति छोक- 
सभा के दलों पर निभर रहती हे अतः इसका इतिहास भी 
लिख देना आवश्यक पूतीत होता है । 


जिस समय बिस्माक को १८६२ में प्रशियन मंत्रिसभा की 
प्रधानता प्राप्त हुई उस समय प्रतिनिधिसभा में दो मुख्य दल 
थे। प्रथम दल संकुचित विचारों का 

भिन्न (भज्ञ जमंन दलों और हित्तीय दल उदार विचारों का था | 
काइतिहास। सेडोवा में बिस्माक की चाछाकी से 
आस्टिया पर जमनी की विजय द्वारा 

जमेन-राजनीत्ति में बड़ा परिवत्तन हो गया । संकुचित 
दल के कुछ व्यक्ति उन्नति के प्रमी थे, अत: वे अपन दल को 
छोड़ कर एक नए दल के निर्माण के कारण हुए जिसका 
नाम उन्होंने 'खतंत्र संकुचित दछ” रखा। उदार दल के भी 
कुछ छोग उस दर को छोड़ कर अपने आपको “जातीय 
उदार दछ' के नाम से उद्घोषित करने ढंगे । यह दल बिस्मार्क 
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का अतिशय भक्त था । इस पूकार जमनी में सेडोबा के युद्ध 
के अनंतर चार दल हो गए। 

(१) संकुचित दल 

(२) खतंत्र संकुचित दल 

(२) उदार दल 

(४) जातीय उदार दल 

यचार ही दल जमनी में होते तब भी कोश बात न 

थी, परंतु वहोँ तो समय के साथ साथ और दछ बढ़ गए 
जिनका वर्णन कर देना अल्यंत आवश्यक पूतीत होता है । 
जमेनी में मध्य-दल नाम का एक पाँचवाँ दल भी है । 
इस दल के व्याक्ति पोप के अंत पक्षपाती हैं । 
केथोलिक धमं के छोग ही इसके विशेषतः सभ्य हैं । 
स्राम्नाज्य न पोप के विरुद्ध कई एक नियम पास किए थे, 
भरा उनको यह कब सहन द्वो सकता था जिनके छिये पोप 
इश्वर का एक पूतिनिाधि सा हो । इस दक के विषय में 
कुछ लिखने से पहले एक दुछ का हम ओर उल्लेख कर देना 
आवश्यक समझते हैं जो कि 'सामाजिक पूतिनिधि-सत्तात्मक 
दुछ्' के नाम से पासिद्ध हे । पहले पहलछ इस दछ के 
व्याक्तियों की संख्या अति न्‍्थून थी, परंतु अब इनकी सेख्या 
अत्यंत अधिक बढ़ गई है । इसमें बड़े बड़े नगरों के वष्तमान- 
कार्ल,.न जमन-शासन से असंतुष्ट व्याक्ति सम्मिकछित हैं । 
इन्हें बहुत चार जनता तथा राज्य की ओर से देश का शज्रु 
भी कहा जाता है । बिस्माक जब पहले पहल महामंत्री 
बना थां. उसने जातीय उदार दछ तथा खतंत्र सकुचित 
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दल को अपने पक्ष में कर लिया था, तथा शेष दोनों 
संकुचित ओर उदार दर उसके विरुद्ध थे । 

पेरंतु यहाँपर यह न भूलना चाहिए कि जमनी में 
इंगलेंड के सदश 'दल' की शैली नहीं है। जमनी में बिस्मा्क 
के पक्षपाती दर के व्यक्ति कइई अवसर पर उसके 
प्रस्तावों का विरोध कर बैठते थे तथा कई एक अवसर पर 
उसके विपक्षी उसका पक्ष भो छे छेते थे। आस्टिया से 
युद्ध के बंद होते ही बिस्माके ने जमेनी को उन्नत 
करनेवाले प्रस्ताव पास कराने प्रारंभ किए तथा शने: शने: 
प्राचीन मंत्रियों को एक एक कर के हटा कर उदार दल के 
मंत्रियों को वह नियत करता चला गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि बहुत समय तक उसका काये ब रोक टोक होता 
गया । अंतिम दिनों में बिस्माक का मध्य दलवालों से झगड़ा 
हुआ जिससे दोनों ही ने एक दूसरे को तंग करने में कोई 
कसर न रखी । 

जमन-राज्य तथा केथोलिक मतानुयायियों के बीच स॑ 
झगड़े का आरंभ १८६९ से हुआ । १८७० में कैथो- 
लिंकों ने प्रतनिधिसभा में अपने बहुत से सभ्य भेज दिए 
तथा १८७१ में उन्होंने समाद्‌ के पास यह प्राथनापत्न 
भेजा कि वे पोप की प्रधानता को अवश्यमेव मानें। इस 
प्राथेनापत्र के भेजने के पंद्रह दिन बाद जो प्रतिनिधि सभा 
का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने छगभग अपने साठ सभ्य 
भेज दिए । इन सभयों ने प्रतिनिधि सभा में पहुँचते ही यह 
उद्घधोषित किया कि समाद के प्रति जो अभिनंद्न-पत्र पढ़ा 
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जायगा उस पर वे छोग अपनी सम्मति न देंगे क्‍योंकि 
उसमें पोप के विरुद्ध कुछ बातें लिखी हुई हैं । १८७१ में इन 
छोगों से राज्य का झगड़ा बदू गया और राज्य ने भी इनके 
प्रति एक नया रूप धारण कर लिया । बवेरिया के राष्ट ने 
राष्ट्रसभा में पादारियों की बुराइयों से जनता को त्रचाने के 
लिये एक प्रस्ताव पास्र किया | यह प्रस्ताव प्रधिनिधिसभा 
में भी पास हो गया। अब क्या था। इस प्रस्ताव क पास 
हो जाने के अगछे वषे ही प्रशिया के एक विद्यालय ने अपने 
यहाँ के विद्यार्थियों को इन पादरियों के प्रभाव से बचाने 
का यत्न किया। इस घटना के केथोलिक पादरियों के कान 
तक पहुँचते ही उनके क्रोध की कोई सीमा न रही । फल्‍्दा 
नामी स्थान पर सब पादरी एकत्रित हुए तथा उन्होंने उस 
नियम के विरुद्ध अपनी अपनी सम्मतियों प्रगट कीं। पोषप ने 
भी इस अवसर पर इन्हें पूण सहायता दी। बिस्माक ने भी 
इन लछोगों से झगड़ा करने को अपने आपको खूब तैयार 
किया । १८७२ की जून में उसने एक राज्यनियम पास कर- 
वाया जिसके अनुसार केथोलछिक मतानुयायियों के कुछ 
संघों को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया । इसी वे की 
मई में प्रशया की जातीय सभा ने एक नियम द्वारा पादरियों 
की शक्ति को सवथा ही दमन कर दिया तथा उनके बालकों 
की शिक्षा को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। इन सब 
घटनाओं स॒ तंग होकर केथोलिक पादरी पुनः फल्दा नामी 
स्थान पर एकन्नित हुए तथा सभों ने मिल कर भ्रशिया के नए 
नियम को. दूषित ठद्दराया ओर उसके विरुद्ध चलने का 
थ्‌ 
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भापस में उन्होंने ,निश्चय - कर किया | इसी अवसर पर 
पोप का एक पत्र भी उन्हें मिला जिसमें छिखा था कि पाद- 
रियों के विरुद्ध राज्य के सपणे नियम परमात्मा की इच्छा 
के विरुद्ध हैं । राज्य कों जब इस पत्र की सूचना मिली राज्य 
आपे से बाहर हो गया तथा भ्रशिया की जातीय सभा ने 
पाँच अन्य कठोर नियम इनके विरुद्ध पास किए जिनमें से 
एक नियम यह था कि पादार्यों को राज्यकोष से एक पाइ 
न दी जाय जब तक कि वे छोग राज्यनियमों पर चलने 
की शपथ न खा छेवें । 

इन सब कठोर नियमों के बनाने पर भी राज्य को पूर्ण 
सफलता न प्राप्त हो सकी। क्योंकि १८७४ के चुनाव में 
पादारियों ने प्रतिनिधि सभा में अपने १०० सभ्य भेज दिए। 
इसी प्रकार प्रशिया की प्रतिनिधिसभा में भी उन्होंने अपने 
पर्याप्त सभ्य भेज दिए। यह तो हुईं मध्य दल की बात । 
इसी प्रकरण में संकुचित दलवाछों पर भी में कुछ लिख देना 
आवश्यक समझता हूँ । मध्यदल के दबाने के लिये जो 
कठोर नियम बनाए गए थे उनका कुछ कुछ प्रभाव संकुचित 
दलवालों पर भी जाकर पड़ा | १८७२ में प्रशिया के विद्यालयों 
में जो राज्यनियम काम में छाए गए उनसे केथोलिक के 
सहृश ही प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव भी उन विद्यालयों पर से बहुत 
कुछ हट सा गया था। परिणाम इसका यह हुआ कि मध्य दल 
के सहृश ही संकुचित दलवाले भी बिस्माके से विरुद्ध हो गए। 
सम्राट्‌ की सहानुभूति भी बहुत कुछ संकुचित दलवाढों 
के ही साथ थी । इन सब घटनाओं के द्वोते हुए भी बिस्माकं 
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की स्थिति में अतर नहीं पड़ सका था क्योंकि खतंतन्न 
संकुचित दुल, उदार दछ तथा जातीय उदार दल के छोग उसके 
साथ थे और सम्राद का भी उसी पर पूरा विश्वास था । 
१८७५ में बिस्माक ने राजकीय रेछों! संबंधी प्रस्ताव पेश किया। 
परंतु राष्ट्सूभा के घोर विरोध से वह गिर गया क्‍योंकि 
इससे भिन्न भिन्न राष्ट्रों की रेलवे कंपनियों को धक्का पहुँचता था। 
इस दशा भें बिस्माक ने प्रशिया' पर ही अपनी इच्छाओं को 
पूणे किया तथा प्रशिया की संपूण रेलें भिन्न भिन्न कंपनियों से 
खरीद्‌ कर राजकीय कर दीं। अन्य राष्ट्रों से उसने इस 
विषय पर छेड़ छाड़ करनी सवथा बंद कर दी। इसी प्रकार 
बिस्मार्क का आर्थिक मामलों पर भिन्न भिन्न दल्वालों से झगड़ा 
हुआ तथा उसके प्रस्ताव पास नहीं किए गए । अत में 
तंग आ कर १८७७ में बिस्माक ने इस्तीफा दे दिया। परंतु 
जब सम्राट ने यह स्वीकृत न किया तब बिस्माक ने अपनी 
नीति बदल दी । उसने साम्राज्य की सम्रद्धि को बढ़ाने के लिय 
बाधित व्यापार की नीति का अवलरंबन करना सोचा । 
१८७९ में राष्ट्सभा द्वारा बाधित व्यापारसंबंधी प्रस्ताव 
तैयार करा कर बिस्माक ने प्रातानिधि सभा में भेजा तथा बड़ी 
चतुरता से उसे पास करा लिया। धमसंबंधी कठोर राज्यनियम 
भी उसने हलके करने प्रारंभ कर दिए | १८८७ में बिस्माके ने 
अगले सात वर्षों के लिये सेना की संख्या नियत करवाने का 
एक प्रस्ताव तेयार किया। परंतु यह प्रस्ताव मध्यम दल के 
विरोध से पास न हो सका, अतः बिस्माक ने सम्राद स 
आज्ञा ले कर प्रतिनिधि सभा को पुनः नए सिरे से चुनाव के 
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लिये कहा। दैवी घटना से उसी समय समाद विलियम मर 
गया । १८६६ के युद्ध से पूव जमेन समृद्ध न थे, न 
उनका व्यापार व्यवसाय ही बहुत बढ़ा हुआ था। परंतु उसके 
अनंतर उनकी आर्थिक उन्नति होने छंगी । जनता का 
धन से प्रेम बहुत ही अधिक बढ़ गया। इन्हीं कारणों से 
समष्टिवादियों से भी जनता भय करने लगी। बिस्माक 
ने भी समाष्टिवादियों को दबाना चाहा परंतु दिन पर दिन 
उनकी संख्या प्रतिनिधि सभा में बढ़ती ही चली गई । 


सन्‌ प्रतिनिधि सभा में समष्टिवादियों की संख्या । 
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१८५९० में बिस्माक ने इन समष्टिवादियों के विरुद्ध प्रति- 
निधि सभा में नियम पास कराने चाहे परंतु “सम्राट इन 
नियमों के विरुद्ध हैं? यह किंवदंती उड़ जाने से वे नियम 
वहाँ पास न हो सके । नवीन सम्राद विलियम द्वितीय उमंग- 
पृण था और संपू् साम्राज्य की बागडोर अपने ही ह्वाथ में 
रखना चाहता था तथा महामंत्री की शक्ति को वह बहुत 
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ही घटा देना चाहता था । बिस्माक को यह कब सहन हो 
सकता था । सम्राट्‌ ने बिस्मार्क से सभाओं की लिखित कारे- 
वाई माँगी परंतु बिस्माक ने ऐसा करना मंजूर नहीं किया-- 
यह पूब॑ं लिखा ही जा चुका है। परिणाम इसका यह हुआ 
कि बिस्माके ने इस्तीफा दे दिया और समूद ने उसे 
'मंजुर कर लिया । 

बिस्माक के अधःपतन से “जमेन राजनीति ने बड़ा भारी 
पलटा खाया । साम्राज्य की बागडोर महामंत्री के हाथ 
से समाद्‌ के हाथ में चली गइई। बिस्माके के स्थान पर 
कैपिवि को महामंत्री बनाया गया। यह पुरुष सेनिक था 
न कि राजनीतिज्ञ । इसने समाद्‌ की इच्छा के अनुसार ही 
काये करना पारंभ किया । अगली सभा में सेना की संख्या 
बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ परंतु उसके दूसरे वर्ष ही प्रति- 
निधि सभा में एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार 
सेना के अधिकारियों की तनखाहें कम हो जाती थीं । कैप्रिवि 
को यह कब अभीष्ट हो सकता था। उसका उदारदलवालों से 
झगड़ा खड़ा हो गया। सम्राद विलियम द्वितीय अति चतुर 
तथा अति योग्य व्यक्ति था। उसने मध्यदलवालों को, चच- 
संबंधी कुछ एक कठोर नियमों को शिथिरू करके अपने साथ 
कर लिया । १८९२ तक समाद्‌ अपनी इच्छाओं को बे रोक 
टोक पूरा करवाता रहा। परंतु १८५९२ में एक विचित्र घटना 
डो गई । सम्राद्‌ विलछियम धम का पक्षपाती था, उसे 
अधार्मिक विश्वासों से घृणा थी अत: उसने बालकों की शिक्षा 
में इसाइ पादरियों का हस्तक्षेप होना. उचित समझा और 
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इस काये के संपादन के लिये उसने प्रतिनिधि सभा में पास 
करवाने के लिये एक भ्रस्ताव तैयार करवाया | यह प्रस्ताव 
पास हो जाता परंतु जमेनी के संपूर्ण पत्नों ने बड़े जोर शोर से 
इस प्रम्ताव के विरुद्ध आवाजें उठाई। परिणाम इसका यह 
हुआ कि समाद ने प्रस्ताव छोटा लिया तथा प्रतिनिधि सभा 
में पास होने के लियेन भेजा। इस घटना से राज्य की 
शक्ति तथा प्रभाव पर कितना' धक्का छगा होगा यह सब ही 
समझ सकते हैं। इस घटना पर शिक्षाविभाग के मंत्री ने तो 
इस्तीफा ही दे दिया । इसके कुछ द्वी समय के बाद सेना संबंधी 
प्रस्ताव भी प्रतिनिधि सभा में पास न हुआ परंतु दैबी घटना 
से प्रतिनिधि सभा के पुनः नए सिरे से चुन कर आए हुए 
सभ्यों ने वही प्रस्ताव कुछ परिवतनों के साथ पास कर दिया 
जिससे राज्य का प्रभाव कुछ कुछ पुनः प्रतीत होने लगा। 

जमनी में प्रतिनिधि सभा में बहुत से दल हैँ आर वे 
प्राय: एक दूसरे से भी कलह करते रहते हें। इससे राज्य- 
कार्य में बड़ी कठिनता होती हे । वरतेमान काछीन प्रतिनिधि 
सभा में जो भिन्‍न भिन्‍न दलों के सभ्यों की संख्या है उसे हम 
नीचे देते हैं । 


द्ल संख्या अंग्रेजी नाम 
जर्मन संकुचित दल ... ७२ 0टकफाकव (075९7ए४४८५ 
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चोथा परिच्छेद । 
प्रशिया | 


जमेन राष्ट्सघटन में प्रशिया की क्‍या शाक्ति है यह 
पूवे दी विस्तृत तौर पर दिखाया जा चुका है । जमेन शासन- 
पद्धति का ज्ञान बिना प्रशियन श्ासनपद्धति 
प्रशियन शासन- के ज्ञान के असंभव है । अत: अब कुछ शब्द 
पद्धति का उद्धत । इसी पर लिखे जॉयगे। 
१८४८ की जमेन क्रांति के अनंतर १८५० की 
३१ जनवरी को राजा ने प्रशिया की वत्तेमान कालीन 
शासनपद्धति को सखीकार किया । अब तक भी 
प्रशियन उदार दलवालों की यह सम्मति है कि उनकी 
शासनपद्धति में वह सखातंत्र्य नहीं हे जो कि वे चाहते हैं । 
यह क्यों? इसका कारण यह है कि जाति में जब यह शासन- 
पद्धति पूचलित की गदे उस समय उसमें वह शक्ति न 
थी जिससे वह राजा को किसी काये के लिये विशेष तौर 
पर बाधित कर सकती । विचित्रता तो यह है कि पूशियन 
शासनपद्धति में जो नियम-धाराएँ हैं, पजा के निःशक्त 
होने से राज्य उन पर भी काये नहीं करता है तथा बहुत सी 
बातों में खेच्छाचारी है। दृष्टात के तौर पर शासनपद्धति के 
अनुसार जनता की शिक्षा में राजा का हाथ नहीं हो सकता 
है, परंतु चिर काल से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान 
न दिया तथा इस विषय में कोई नियम तक न बनाया । 
परिणाम यह हुआ कि अभी तक पूशिया में राजा की आज्ञा 
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के बिना एक भी जातीय विद्यालय नहीं खोला जा सकता 
है । यद्यपि खुले मेदान बहुत से निःशल्र मनुष्य एकत्रित 
हो सकते हैं परंतु अभी तक पूत्येक समिति के छिये जनता 
को पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। सब से अधिक 
आश्रय की बात तो यह है कि पुछिस पूत्येक पूकार की 
समिति में कारवाई सुनने के लिये जा सकती है और 
जिस समिति को चाहे बर्खास्त भी कर सकती है। इन सब 
बातों से जातीय सभा से ले कर पूत्थेक नागरिक समिति 
तक राज्य के अधिकारों से अपने आपको स्वरक्षित करने में 
बहुत कुछ असमथे है । इसमें संदेह नहीं है कि स्थानीय 
स्वराज्य ( [,0८४]-5८४ 00ए८ग्ाग्र०त ) तथा न्यायालयों 
के कारण कुछ स्वतंत्रता बढ़ाई गई है परंतु वास्तव में तो 
जनता की वेयाक्तिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत कुछ 
पूतिबद्ध सी ही हे । पूृशियन शासनपद्धति की नियम-घाराओं 
के अनुसार जातीय सभा तथा राजा द्वारा नियम शांघ्र ही 
बनाए जा सकते हूँ | यहाँ पर यह बात अवश्यमेव स्मरण 
रखनी चाहिए कि किसी पुस्ताव के राज्यनियम बनने के 
लिये वहाँ दो बार सम्मतियाँ ली जाती हैं. जिनका कि 
पारस्परिक अंतर २१ दिन का ह्वोता है । 
प्रशियन राष्टू का अधिपति राजा ही समझा जाता 
हू यद्यपि शासनपद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत 
कुछ परिमित है । राजा का उत्तराधिकारी 
राजा । उसी के वंश का कोई पुरुष होता है । पूशिया में 
स्नी राज्य पर नहीं बैठ सकती है । राज्यनियम 
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के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक 
है और राजा के हस्ताक्षर भी होन आवश्यक हैं । 
राज्याधिकारियों को नियत करना पूशिया के राजा के 
हाथ में है । राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को 
मानसूचक उपाधियाँ दिया करता है । 
परशिया की शासनपद्धति के अनुसार राजा के पत्येक॑ 
काये पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
है। मंत्री ही पर राजा के कार्यों का उत्तरदातृत्व 
मंत्रिसभा । है। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मंत्रियों का उपरिलिखित उत्तरदातृत्व 
राजा के ही पूति है न कि प्रजा के पति । पूशियन 
मंत्रियों तथा उनके पूतिनिधियों को राज्य की दोनों सभाओं 
में बोलने की पूण खतंत्रता हे । मंत्रि लोगों के पति सभाओं 
की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय तो भी वे लोग अपना पद त्याग 
नहीं करते हैं। यह इसीलिये है कि मंत्री लोग राजा 
के कमचारी होते हैं न कि पूजा के | देशद्रोह, घूस, तथा 
शासनपद्धति के अतिक्रमण संबंधी कोई भी दोष यदि 
सभा में मंत्रियों पर लगाए जांय तो उनको दंड मिलू सकता 
है। परंतु दंड क्‍या दिया जाय यह शासनपद्धति की 
नियमधाराओं में नहीं लिखा हुआ है, अत: अभी तक इस 
पर कोई भी कारवाई नहीं हुई है। इन सब स्वतंत्रताओं 
के होते हुए भी आय-व्यय समिति द्वारा पृशियन मंत्रियों 
पर पयाप्त बाधा छगाई हुई है। आय-व्यय समिति के सभ्य 
न्यायाधीशों के सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से 
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बाहर है | इस समिति का काये राजकौय भिन्न भिन्न 
विभागों के आय व्यय का निरीक्षण करना है तथा उसकी 
सूचना जातीय सभा को देना है | इस दशा में जातीय सभा 
यदि किसी भी विभाग को अधिक धन देना न मंजूर करे 
तब इस विषय में मंत्री को दबना पड़ता है ओर यह मंत्रियों 
पैर पयोप्त बाधा है | इसमें संदेह नहीं है कि इस प्‌कार कीं 
बाधाओं का शासनपद्धति में काई भी वणन नहीं है, परंतु 
इसका भुठाया जाना भी कठिन ही पूतीत होता है 
जब कि मंत्रियों की शक्ति को कम करनेवाली एक मात्र 
यही हो । 

पूशियन मंत्रियों का आपस में मेल नहीं है यह पहले 
लिखा जा चुका है । पूशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्री 
को अपने साथियों पर एक भी अधिकार नहीं पाप्त है ओर 
न वह अपने विचारों पर दूसरे मंत्रियों को चलने के लिये 
बाधित कर सकता है। पूशियन मंत्रिसभा की अंग्रेजी मंत्रि- 
सभा से कुछ भी सरशता नहीं है। जिस समय देश पर विपात्ति 
पड़ी हो ओर पूृतिनिधि सभा की बेठक न हो, उस समय 
मंत्रिसभा अस्थिर रूप से नवीन नियमों को बना सकती है 
तथा देश में उन्हें पचलित कर सकती है। परंतु पूतिनिधि 
सभा की बैठक के आरंभ द्वोते ही मंत्रिसभा का यह कर्तेव्य 
है कि वह उन नियमों को पास करवा कर स्थिर बना 
लेव | कुछ अन्य ऐसे और अवसर हैं जिनमें इसे विशेष 
अधिकार पाप्त हैं | दृष्टांत के तोर पर किसी नगर या देश पर 
घरा डालने की यह उद्भोषणा कर सकती है। १८१४ तथा १८१७ 
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की नियम-धाराओं के अनुसार सामायेक प्रइनों पर विचार 
करने के लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना अत्यंत 
आवश्यक है। मंत्रिसभा में बहुसम्माति से पास हुई किसी 
बात पर मंत्रियों का चछना आवश्यक नहीं है। इस पुकार 
के काये से केवल एक ही छाभ दहोता है, वह यह कि 
राजा को यह सूचना मिल जाय कि अमुक अमुक बातों पर 
मंत्रियों की बहुसंख्या की क्या सम्मति है । प्राशिया में 
मंत्रि छोग एक दूसरे के अधीन नहीं हैं| वे अपनी ही सम्मति 
पर सदा काम किया करते हैं| यह पहले ही छिखा जा चुका 
है कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा के ही प्रति उत्तरदायी 
हैँ । राजा जिस मंत्री से असंतुष्ट होता है उसे प्रथक्‌ कर देता 
हैं । राजा को क्या आवश्यकता पड़ी है कि इंगछेंड के सदश 
एक मंत्री के कारण सारे के सारे मंत्रियों को ही प्रथक्‌ कर 
दें। राजा मंत्रियों को उनकी शासन की शाक्ते के कारण 
चुनता है, न कि विचार की शक्ति के कारण | प्रशियन मंत्री 
छोग अपने पेरों पर आप खड़े रहते हूँ। उन्हें किसी दूसरे 
के अपराध के कारण स्वयं गिरना नहीं पड़ता । इस समय 
कुछ मिला कर ५ विभाग हैं जिन के ९ ही मंत्री हैं । 

( १) विदेशीय विभाग 

( २) अतरीय विभाग 

( ३ ) व्यापार ठयवसाय विभाग 

(४ ) राष्ट्रीय काय विभाग 

(५ ) कृषि, राष्ट्र, तथा जंगल विभाग 

(६ ) न्याय विभाग 
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(७ ) धरम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग 
(८ ) आय व्यय विभाग 
(९) युद्ध विभाग 
पूृशियन शासनपद्धति की आय-व्यय समिति तथा आर्थिक 
समिति का काये ध्यान देने योग्य है अत: अब उसी पर कुछ 
लिखा जायगा । 
आय-व्यय समिति के सभ्यों' को न्यायाधीशों के सहृश ही 
अधिकार प्राप्त हे यह में अभी लिख चुका हूँ। राष्ट्रीय मंत्रि- 
सभा की सम्मति के अनुसार राजा आय-व्यय 
आय व्यय समिति तथा समिति के प्रधान को चुन लिया करता है । 
आधिकसामति । प्रधान जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता है 
: उन्हीं व्यक्तियों को राजा आय-व्यय समिति के 
सभ्य के तोर पर चुन लिया करता है। यह समिति सीधे तौर 
पर राजा के पूति ही जिम्मेवार है। मंत्रिसभा से इसका उत्तर- 
दातृत्व संबंधी कुछ भी संबंध न समझना चाहिए। यह समिति 
ही राज्य के संपूर्ण विभागों के आय व्यय की पड़ताछ किया 
करती है तथा संपूर्ण काय की सूचना पूतिनिधि सभा में भेज 
दिया करती है | यह तो हुआ आय-व्यय समिति का कार्य; अब 
हम आर्थिक सामति के काय पर भी एक दो शब्द लिख देना 
आवश्यक समझते हैं। भिन्‍न भिन्‍न धन संबंधी राज्यनियमों 
का जाति की आर्थिक दशा पर क्या पुभाव पड़ता है इसका 
देखना इस समिति का काय है। आर्थिक मामलों में पाशिया 
को सामाज्य की राष्ट्सभा में किस ओर अपनी सम्मति देनी 
चाहिए इसका निणय भी यही किया करती है । राजा के पास 
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आर्थिक पूस्‍्ताव भ्रेजने से :पूवे वे इस सामिति के पास भेजे 
जाते हैं। इस समिति का काये एकमात्र सलाह देनाही 
कहा जा सकता है । इसके बहुत से सभ्य पाँच वर्ष के लिये 
राजा द्वारा नियत किए जाते हैं और ४५ सभ्य देश. की भिन्‍न 
'मिन्‍न व्यापारिक व्यावसायिक समितियों द्वारा चुन कर आते हैं | 
जातीय सभा तथा राजा मिल कर राज्यनियम को पूशिया 
में बना सकते हैं यह पूवे दी. छिखा जा चुका है। जातीय 
सभा छाड सभा तथा परूतिनिधि सभा को मिला 
जातीय सभा। कर कहा जाता है| प्ायः ये दोनों सभाएँ 
अपने अधिवेशन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही किया करती हैं। 
परंतु यदि कोई आवश्यक काये आ पड़े तब ये दोनों सभाएँ 
जाति सभा के रूप में परस्पर मिल कर भी अपने अधिवेशन 
कर लेती हैँ। दृष्टांत के तौर पर राजा यदि पागल या बालक हो 
उस दशा में जातिसभा ही राजा के स्थान पर किसी एक 
व्याक्ति को राज्यकाय चलाने के लिये नियत कर दिया करती 
है । व में जातीय सभा का एक बार बैठना आवश्यक है । 
राजा जब चाहे तब जातीय सभा को दूसरी बार चुनाव के छिये 
पूरित कर सकता हैं। जातीय सभा के सभ्यों का चुनाव जब जब 
राज्य के अनुकूछ न हुआ तब तब राजा ने ऐसा ही किया है | 
जातीय सभा की नियामक शक्ति अति विस्तृत है। कोई 
भी नियम राज्यनियम नहीं हो सकता है जब तक कि जातीय सभा 
की स्वीकृति न हो। वार्षिक आय व्यय, कर, जातीय ऋण 
आदि के विषय में इसकी स्वीकृति अल्यत आवश्यक है। 
आस्ट्रिया से पूशिया के युद्ध के समाप्त होने के बाद से अब तक 
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कोई भी राजकीय व्यय जातीय सभा की स्वीकृति के बिना नहीं 
हुआ है। जातीय सभा अपनी ओर से भी पूस्ताव पेश कर स- 
कती है परंतु प्राय: मंत्री छोग ही ऐसा करते हैं । मंत्री लोग प्रस्ताव 
के अस्वीकृत होने से इतना नहीं डरते जितना कि जातीय सभा 
द्वारा उसके सुधारने स | प्रायः जातीय सभा का संपूण काये राज- 
कीय प्रइनों का बिचारना तथा सुधारना ही कहा जा सकता है । 
जातीय सभा का शासन पर प्रभाव बहुत ही न्यून है। जातीय 
सभा शासकों के काय के निरीक्षण के लिये अपनी “निर्राक्षक 
समिति” बैठा सकती है परंतु साथ ही राज्य अपने शासकों 
को यहाँ तक रोक सकता है कि वे निरीक्षक समिति का 
किसी बात की भी सूचना न दें। मंत्रियों का कथन है कि 
जातीय सभा की अन्य समितियां के सदृश निर्राक्षक समिति 
का भी उनसे कोइ संबंध न होना चाहिए। सारांश यह 
है क्रि भिन्‍न भिन्‍न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी 
सम्मति प्रगट कर सकती है, जिसका कि वास्तविक प्रभाव 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जातीय सभा की दोनों ही 
सभा अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती हैं। 
जमन राष्ट्संघटन की जातीय सभा के सदृश ही इसकी बहुत 
सी बाते हैं। उसी के सद्ृश इसको भी समझना चाहिए। 
 पूशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्यों की संख्या छगभग 
४३३ है। संपूण पुशिया जिलों में विभक्त है जिनमें से प्रत्येक 
जिले म॑ प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुननेवाढों 

प्रतिनिधि सभा। की संख्या नियत है। ३० वर्ष की उमर से 
अधिक उमरवाहा व्यक्ति दी प्रतिनिधि के तौर 
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पर चुना जा सकता है। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति के 
अनुसार तीन विभाग हैं। जो जो व्यक्ति संपूर्ण कर का ३ 
भाग देते हैं वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। अवशिष्ट ३ 
भाग जो व्यक्ति कर में देते हैं वे द्वितीय श्रेणी में गिने 
जाते हैँ, इसी प्रकार जो बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते 
हैं बे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते हैं। प्रत्येक श्रीणी कुल 
“भ्यों का ६ स्वयं चुनती है । इस प्रकार श्रेणियों द्वारा चुने 
हुए व्यक्तियों को राज्य की ओर से यह अधिकार प्राप्त है कि 
वे प्रतनिधि सभा के समभ्यों का चुनाव करें । जब किसी 
सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता है तब प्रति- 
निधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को स्वयं नहीं 
चुनती है अपितु उन चुननवालों को ही सूचना भेज देती है । 
वे ही चुन कर प्रतिनिधि सभा में सभ्य को भेजते हैं। यह 
चुनने का नवीन नियम १८४५९ में प्रशिया में आरंभ 
किया गया था । इस रीति से संपत्तिवाों को विशेष 
अधिकार श्राप्त हैं और निधन तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए हैं । धनिक संख्या में न्यून होते हैं पर 
वे कर भी अधिक ही देते हैं। प्रशिया के गाँवों तथा नगरों 
में चुनाव की यही विधि प्रचलित है । लोगों का इस विधि 
पर यह आश्षेप है कि इसके द्वारा प्रतिनिधि सभा में जनता के 
प्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैँ अपितु मिन्‍न भिन्‍न अ्रेणियों के । 
कुछ भी हो । कई विदेशियों ने इस विधि को पसंद किया है 
क्योंकि इस विधि द्वारा चुननेवाले मनुष्य ही रहते हैं न कि 
स्थान । परंतु इसमें संदेह भी नहीं हे कि जहाँ इस विधि के: 
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लाभ हैं वहाँ हानियें। भी पयोप्त हैं। सब से बड़ी हानि तो 
यही कही जा सकती है कि इस विधि द्वारा धनिक तथा 
निधनों का कलह अनंत सीमा तक बढ़ जाता है जो कि 
किसी भी जाति को अभीष्ट नहीं हो सकता है । 
प्रशियन छाडे सभा के सभ्य प्राय: बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
'तालकेदार, राजवशीय लोग तथा अन्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते हैं। तीस 
लार्ड सभा। वर्ष की आयु से अधिक आयुवाले ही छाडे सभा 
क सभ्य बन सकते हैं। १८५७ भें इस सभा 
के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थी । इनमें से १०० 
के लगभग तालुकेदार थे ओर १०० ही तालुकेदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे । सारांश यह कि छाडे सभा के 
अधिक सभ्य प्राय: तालुकेदारों में से ही आते हैँ । ये छोग 
राज के अतिशय भक्त होते हैं और उन्हें देश में बहुत 
सुधार भी पसंद नहीं हे । आयव्यय संबंधी बजट तथा इससे 
संबंध रखनेवाले अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि 
सभा में ही पास होते हैं तथा वहाँ से पास हो कर छाडे सभा 
में भेजे जाते हैं। छाडे सभा को उन भ्रस्तावों में सुधार का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। छाड सभा जो कुछ नियमानुसार कर 
सकती है वह यही दे कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे परंतु वास्तव में छाड सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में बड़ी 
स्वतंत्रता से काट छाँट करते हैं । 
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पॉचवॉ-परिच्छेद । 
अमेरिका । 
अमेरिका की राष्ट्सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 

की राष्ट्सभाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान देने योग्य है। 

महाशय त्राइस की सम्मति में तो अमेरिकन ' 
मगेरिकन राष्ट्सभा । शासनपद्धति के निर्माताओं की बुद्धि की यह 

5९7०८, अनुपम तथा अद्भुत कृति है। जो कुछ 

भी हो, इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका की 
राष्ट्सभा ने अपना कार्य बहुत कुछ सफलता से किया है । 
अमेरिकन शासनपद्धति की तृतीय धारा में छिखा हुआ है कि- 
८ अमेरिका की राष्ट्रसभा में प्रत्यक अभेरिकन राष्ट्र की ओर 
से दो सभ्यों का आना आवश्यक है । इन सभ्यों को उस 
राष्ट्र के नियमनिमोताओं तथा शासकों ने चुना द्दोन कि 
प्रजा ने । राष्ट्रसभा के प्रत्येक सभ्य को एक से अधिक सम्मति 
देने का अधिकार नहीं होगा? । आगे चल कर उसी शासन- 
पद्धति में यह भी लिखा हुआ है कि-राष्ट्रमभा के सभ्यों का 
एक तिद्दाई भाग प्रति दूसरे वर्ष बदछता रहेगा | ३० व से 
न्‍्यून आयुवाल, अभेरिका में न रहनेवारे तथा भिन्न राष्ट्र के 
निवासी व्यक्ति को राष्ट्‌ सभा का सभ्य चुन कर नहीं भेजा 
जा सकता है। ' 

यहाँ पर यह एक बात छिख देना आवश्यक प्रतीत होता 

है कि अमेरिकन शासनपद्धति के निर्माताओं का राष्ट्सभा 
के निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को भेजना न था, 
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उनका जो कुछ विचार था वह यह था कि इसमें भिन्‍न भिन्न 
राष्ट्रों के नियमनिमाताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि आवें । 
अमेरिका के राजनैतिक प्रबंध तथा शासन में वहां की राष्ट- 
सभा ही मुख्य है। भिन्न भिन्‍न राष्ट्रों की जनता ने चिरकाल से 
अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से करना प्रारंभ 
कर दिया है कि वह उनके अभीष्ट व्यक्ति को ही राष्ट्सभा 
में सभ्य के तौर पर चुन कर भेजा करे । इस प्रकार शासन- 
पद्धति के निमाताओं का उद्देश्य सवेथा ही तोड़ा गया है तथा 
उसका अब कुछ भी ध्यान रख कर काये नहीं किया जाता । 

अमेरिकन राष्ट्सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
वह सवदा स्थिर रहती है । यद्यपि उसके कुछ समय 
प्रति दूसरे वर्ष बदरूते रहते हैं तथापि सभ्यों से वह कभी 
भी रिक्त नहीं होती है, दो तिहाई सभ्य सदा ही उसमे 
विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्सभा के 
सभ्य बदलते रहते हैं परंतु वह स्वर्य स्थिर रहती है । 

अमेरिकन राष्ट्रसभा में राष्ट्सघटन के संपूण राष्ट्रों को 
सभ्य भेजने का समान अधिकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोटे अमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतनिधि सभा 
में जनसंख्या के अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है। क्‍योंकि राष्ट्सभा में संपूर्ण राष्ट्रों के समान 
अधिकार होने से बड़े राष्ट्‌ प्रतिनिधि सभा में अधिक 
सभयों को भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में 
असमथ हैं । 

प्रारंभ में अमेरिकन राष्ट्सभा में केवछ २६ ही 
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सभ्य थे | परंतु आज कल ९० हैँ। संसार के अन्य सभ्य 
देशों की अपेक्षा अमेरिकन राष्ट्सभा में सभ्यों की संख्या 
बहुत द्वी कम प्रतीत होती है और यद्द नीचे के ब्योरे से 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । 


देश सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्सभा ९० 
अंग्रेजी लाडसभा ६०० 
पूशियन राष्ट्रसभा ३०० 
फरासीसी राष्ट्सभा ३०० 
कनाडाकी ,, ८७ 
आस्टेलिया ,, ३६ 
जमन  राष्ट्सभा ५८ 


किक बिक * 
अमेरिकन राष्ट्सभा के सभ्यों की संख्या का न्‍्यून होना 
उसके लिये अच्छा ही है, क्योंकि इससे साम्राज्य का काये 
पक ००. ७ 
बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता हैे। अमेरिकन राष्ट- 
सभा के तीने प्रकार के काये कहे जा सकते हैं--(१) नियम 
संबधी, (२) न्याय संबंधी, (३) शासन संबंधी । 


राष्ट्सभा की नियामकशक्ति आय व्यय के प्रस्तावों को 
छोड़ कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई है। कर संबंधी 
प्रस्तावों को छोड़ कर कोई भी प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं 
में से कोई भी सभा पेश कर सकती है। राष्ट्सभा का प्रस्तावों 
के पेश करने में बड़ा भारी हाथ है। आय व्यय संबंधी प्रस्ताव 
प्रतिनिधि सभा में ही पहले पेश हो सकते हैं तथा फिर राष्ट्र- 
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सभा में जाते हैँ । इन प्रस्तावों में भी राष्ट्समा के सभ्य 
पय्योप्त तौर पर काट छॉट करने में स्वतंत्र हैं। यदि दोनों ही 
सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे दोनों ही 
डसे पास करने में सन्नद्ध नहों तो उस दृशा में राष्ट्सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा परस्पर मिछ कर एक नवीन उपसमिति 
बनाती हैं। उपसमिति जो निणय दे वही निणय दोनों 
सभाएँ डस विवादास्पद प्रस्ताव*के विषय में: मान छेती हैं । 
प्रस्ताव जब तक दोनों सभाओं में पास न हो लछेव तब तक 
प्रधान के पास नहीं भेजा जाता है, प्रस्ताव का स्वीकृत करना 
न करना प्रधान के हाथ में हे। परंतु यदि 3 सम्मति से जातीय 
सभा की दोनों सभाएँ उस प्रस्ताव को पुनः पास कर देवें तो 
वह प्रस्ताव बिना प्रधान की स्वीकृति के ही राज्यनियम हो 
जाता है । यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हो सक तो वह छोड़ा नहीं जाता । अगर अधिवेशन 
में उस पर पुन: विचार होता है तथा यदि उस्ते पास करना 
होता हे तो पास कर दिया जाता है । 

अमेरिकन राष्ट्सभा अंग्रेजी छाड सभा के सदृश न्याय का 
काये भी करती है । शासनपद्धति की पहली ओर दूसरी निय- 
मधारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधिसभा को 'किसी को अपराधी” 
ठहराने की शक्ति हे वहों अपराधी के अपराध का न्याय करना 
राष्ट्सभा के हाथ में हे । जब अमेरिका के प्रधान पर मुक- 
दमा खड़ा हो तब राष्ट्र का मुल्य न्यायाधीश ही राष्ट्सभा 
में प्रधान का पद्‌ ग्रहण करता हे जो कि प्राय: अमेरिका का 
सपप्रधान भी होता हैे। ऐसी घटना कइ बार हो भी 
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चुकी है। १८६८ में प्रधान जानसन पर मुकदमा चढा था, 
परंतु वह राष्ट्सभा में छोड़ दिया गया था। एक बार युद्धसचिव 
तथा राष्ट्सभा के एक सभ्य के साथ भी ऐसी ही घटना हो 
चुकी हे । राष्ट्सभा ने न्यायसभा के रूप में अभी तक काये 
बहुत द्वी अच्छी तरह से किया है। यह भी इसी लिये कि 
प्रायः राष्ट्सभा के बहुत से सभ्य देश के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
प्राइविवाक ही हुआ करते हूँ.। यह तो हुआ राष्ट्ूसभा का 
न्याय संबंधी काये । अब हम उसके शासन संबंधी काये पर 
कुछ लिखेगें। 

राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, मंत्री, तथा अन्य राष्ट्सघ- 
टन के अधिकारियों को नियत करने में राष्ट्सभा प्रधान का 
हाथ बँटाती है । प्राय: प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसभा के सभ्यों 
को राष्ट्सभा बिना किसी प्रकार के बोलने चालने के ही 
स्वीकृत कर लेती दै। यह एक रीति सी बन गई है और 
राष्ट्सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही उचित 
भी है क्‍योंकि मंत्रिसभा के सभ्यों का उत्तरदातृत्व जहाँ प्रधान 
पर है वद्दों उसी के द्वारा उनका चुनाव भी आवश्यक है । 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट- 
सभा की स्वीकृति आवश्यक हे परंतु यहाँ पर भी राष्ट्सभा 
ने प्रधान को ही बहुत कुछ स्वतंत्रता दी है। वे अधिकारी 
ये हें-- (१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्यायाधीश, (३) भिन्न भिन्‍न 
विभागों के मुख्य अधिकारी (४) नौसेनाधिपति, (५) स्थल सेना- 
धिपति, इत्यादि । राष्ट्सभा प्रायः भिन्‍न भिन्न राष्ट्रों के अधिका- 
रियों को नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाडी भ्रधानों ने 
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राष्ट्सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे परंतु यह 
अधिकार अभी तक उसी के हाथ में है, प्रधान उसे अपने द्वाथ में 
न ले सका है | अन्य छोटे छोटे अधिकारियों को भी या तो 
प्रधान ही नियत कर देता है या 'राज्यनियम समिति” 
( (१०0075 ०[ ,9फ् ) नियत कर देती हे | 


राष्ट्सभा तथा प्रधान का उपरिलिखित कार्यों में सम्मि- 
लित अधिकार शासनकाय में तथा राजकीय प्रबंध में विलंब 
अवश्य करवाता हे । आदि में प्रधान पर राष्ट्सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न दो 
सके | जो कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने में राष्ट- 
किक, कर का | 
सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हैं वे स्पष्ट ही हें, उनको छिपाया नहीं जा सकता। 


विदेशों के साथ संधि आदि के करने में भी प्रधान राष्टू- 
सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है । शासनपद्धति के निर्मो- 
ताओं के काल में राष्ट्सभा के सभ्य केबछ २६ ही थे, यह 
पहले ही लिखा जा चुका हे । उस समय वह एक छोटी सी 
गुप्रसभा का काय भी प्रकार से कर सकती थी; परंतु इस 
समय इसके सभ्यों की संख्या पयाप्त है अतः विदेशी 
संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्रसभा में दोनों के हाथ 
में सम्मिलित तौर पर होना अत्यंत हानिकारक है। यदि अमे- 
रिका की स्थिति भी युरोपीय देशों के सदश होती तो इस 
का सुधार शीघ्र ही करना पड़ता । देवी घटना से अमे- 
रिका युद्ध आदि के झगड़ों से अभी बहुत दूर हे, अतः उसको 
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अभी तक इसमें परिवतेन करने की आवश्यकता का अनु- 
भव नहीं हुआ है। 
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राष्ट्रों 
के प्रतिनिधि नहीं होते हैं अपितु अमेरिकन जनता की ओर 
से वे लोग चुने जाते हैं । भिन्‍न भिन्‍न 
प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रों को उनकी जनसंख्या के अनुसार 
सभ्य भेजने 'का अधिकार मिला हुआ है । 
ध्वारंभ में जातीय सभा ने जनसंख्या के अनुसार जितने 
सभ्य नियत किए थे उनकी संख्या ६५ थी । उस 
समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात १:३०००० था । 
परंतु अब तो यद्द अनुपात बदल गया हे ओर श्रतिनि- 
धियों की संख्या भी बदल गई है। आज कल प्रतिनिधि 
सभा के सभ्य ३५७ हैं ओर प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अनुपात भी १: १७३९०५ है। जन जिन राष्ट्रों की १७३९०५ 
के ६३ गुणा से कुछ ही जनसंख्या अधिक है उन्हें जातीय 
सभा ने ७ सभ्य भेजने का अधिकार दिया हे और 
जिनकी १७३९०५ से जन संख्या कम भी है उन्हें भी १ पूति- 
निधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में १० वें वर्ष 
गणना की जाती है ओर उसी गणना के अनुसार १० वी के 
छिये पदक राष्ट्‌ की पूतिनिधि भेजने की संख्या निश्चित कर 
दी जाती है । पूुनितिधि सभा का पूति युग्म वर्षों में ( जैसे 
१८९२, ९४, ९६, ) दी चुनाव हुआ करता है। 
पूतिनिधि सभा के सभ्य के तोर पर चुने जाने के लिये 
मिम्नलिखित बातों का किसी व्यक्ति म॑ होना आवश्यक है । 
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( १) पच्चीस वष से आयु कम न हो । 

( २) सात बषे से अमेरिका का नागरिक हो । 

( ३ ) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हो जिसकी 

ओर से वह चुना गया हो । 

पूतिनिधि सभा के सभ्य प्राय: दो वर्ष के लिये ही चुने 
जाते हैं । राष्ट्सभा के सभ्यों के सदश इनका चुनाव नहीं 
होता है। इसका परिणाम यह है कि पूति द्वितीय वर्ष संपूर्ण 
पूतिनिधि सभा नवीन रूप से चुनी जाती है । 

राष्ट्सभा के शीषक में यह लिखा जा चुका हे कि वह 
एक पूकार से स्थिर कही जाती है क्योंकि उसके ३ सभ्य 
सदा ही विद्यमान रहते हैं । परंतु अमेरिकन शासनपद्धति 
में पूतिनिधि सभा के अनुसार ही राष्ट्ूभा भी बदलती 
हुई ही गिनी जाती है। दृष्टांत के तौर पर १८९५-५७ की 
जातीय सभा के अधिवेशन को ५४७ वां अधिवेशन कह्दा जाता 
है, यह इसलिये कि उस समय पूतिनिधि सभा का ५४ वा 
अधिवेशन था । 

अमेरिकन शासनपद्धति ने चुनाव के लिये काइ विशेष 
गुण नियत नहीं किया है । जातीय सभा का यह निणय है 
कि भिम्न भिन्‍न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीय शासन के लिये जो जो 
व्यक्ति राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले दो वे ही राष्ट्सभा तथा 
प्तिनिधि सभा के सभ्यों के चुनने के अधिकारी हो सकते हैं। 

सारांश यह कि अमरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव में 
भिन्न भिन्न राष्ट्र के अपने अपने नियम ही छगते हैं न कि 
राष्ट्संघटन के । 
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है 

शासनपद्धति के चोदहंवें (जो कि १८६६-६८ में पास 
किए गए) सुधार में राष्ट्रों पर इस बात का बछ दिया गया 
हू कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक चुनने का अधिकार जनता 
में विस्तृत होवे । प्रतिनिधियों के चुनाव में भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
का पयाप्त धन व्यय हो जाता है । कई बार बड़े बड़े नगरों में 
केवल एक बार के चुनाव में ही २००० पाउंड खचचे हो जाते 
हैं। यद्यपि यह व्यय शासनपद्धति की नियमधाराओं के 
विरुद्ध है तथापि अपने आप को या अपने प्रतिनिधियों को 
ही चुनवाने में अमीर लोग रुपयों के बहाने में कोई कसर नहीं 
करते हैं । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों के चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
ब्ष की आयु के बीच के ही व्यक्ति आते हैँ । ५० वीं जातीय 
सभा का जननिरीक्षण किया गया था तब माह्म पड़ा थाकि 
उसमें लगभग ॥ सभ्य वकील तथा बेरिस्टर थे । इसी प्रकार 
५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या कुछ सभ्यों 
की $ द्वी थी । वकीलों तथा बेरिस्टरों से उतर कर अमेरिकन 
जातीय सभाओं में व्यापारी तथा व्यवसायियों की संख्या हुआ 
करती है । परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि अमेरिका 
के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते हैं और अमेरिका 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाह्य व्यक्ति भी इसके सभ्य नहीं बनते 
हैं, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता है कि वे अपना 
काम छोड़ कर देश की राजनीति में भाग छे सकें । 

प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्सभा के सदृश अपने 
ही नियम हैं। प्रायः: प्रतिनिधि सभा को अपनी उपस- 
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मितियों के लिये भी नियम बनाने पढ़ते हैं। प्रतिनिधि सभा 
के सभ्य इतने होते हैं कि किसी भी काये का उनके द्वारा 
होना कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण काये 
उपसमितियों द्वारा ही करवाती है। उपस्मितियों के सभ्यों 
का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के भ्रधान के ही हाथ 
में है ओर यही एक काय है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूणे अमरिकन शासन पद्धति में एक समझी जाती 
है | प्रतिनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपन अपने 
काये में बड़ी भारी है ओर यह क्‍यों ? इसी लिये कि 
उपसभितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने छगभग 
अपनी संपूण शक्ति बाँट दी है । राष्ट्सभा के सभ्य संख्या में 
थोड़े होते हैं. अतः वे अपनी उपसमितियों के वार्षिक विवरण 
को पणे तौर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान पर 
उसका सुधार भी करते है परंतु प्रतिनिधि सभा अपनी 
अपनी उपसमभितियों के वार्षिक विवरण की इस प्रकार आलोचना 
नहीं कर सकती है क्‍योंकि उसके सम्यों की संख्या बहुत 
अधिक है। यह अभी हमने दिखाया है कि किस प्रकार 
उपसमितियों के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूण शक्ति 
चली गई है। यहाँ पर यह विचार स्वयं दी कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्त की कितनी अधिक शक्ति होगी जो कि एकमात्र 
इन उपसभितियों के सभ्यों का चुननेवाला हो। प्रातिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसीलिये अनुपमेय है। इसके 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जो विक्षोभ होता है 
वह देखने ढछायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान को 
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भाप ही चुनती है तथा उसे 'प्रधान” के स्थान पर अंगरेज़ी 
प्रतिनिधि सभा के सदृश 'प्रवक्ता? का नाम देती है। जो 
कुछ भी हो, अंगरेज़ी तथा अमेरिकन भ्रवक्ता में आकाश 
पाताल का अंतर होता हे । 

अंगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण 'निष्पक्षपात' होता है। यद्यपि 
वह भी किसी न किसी दछ की ओर से ही चुना जाता है 
परंतु ज्योंही वह बंच से उठ कर प्रधान का पद्‌ ग्रहण करता 
है उसी समय वह दलूसंबंधी प्रेमों को छोड़ कर सबको एक 
ही रष्टि से देखने लगता है। चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे 
शत्रु हो, प्रवक्ता के रूप में तो उसके लिये सब एक से हैं। 
अंगरेज़ी प्रवक्ता का भी मान्य, शक्ति, तथा अधिकार पर्याप्त 
होता है परंतु वह इस लिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नेतिक शक्ति नहीं है । यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में 
किसी एक दल को प्रबछता दें सकता है परंतु वह ऐसा 
नहीं करता क्योंकि इंगलछेंड में आरंभ से ही ऐसा चढा 
आया है। 

परंतु अमेरिकन “प्रवक्ता? को तो पक्षपात की मूर्ति कहा 
जा सकता है । वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनाता हे उनमें अपने मित्रों तथा अपने दल्वालों को 
ही रखता हे। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन प्रवक्ता 
ही चुना करता है । इस काये में यद्यपि उसे पर्याप्त परिश्रम 
तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है परंतु शाक्ति के 
साथ ये बातें रहा ही करती हैँ । अमेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अंगरेज़ी महामंत्री से उपमा दी जा सकती है। दोनों 
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को अपनी अपनी समितियों के बनाने म॑ समान चिंताओं का 
सामना करना पड़ता है । अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति तथा 
मुख्यता इसीसे भी समझी जा सकती है कि उसका वेतन १६०० 
पाउंड है जो कि अमेरिका जैसे देश में बहुत ही अधिक 
समझा जाता है । प्रवक्ता मान तथा दर्ज में उप- 
प्रधान के नीचे तथा सुख्य न्यायाधीश के तुल्य समझा 
जाता है। 
यह पहले ही लिखा जा चुका है |के किसी भी पूस्ताव के 
राज्यनियम बनने के लिय दोनों सभाओं की स्वीकृति 
ओर प्ूधान के हस्ताक्षर का होना आव- 
जातीय सभा। इयक है। यदि प्रधान हस्ताक्षर न करे तथा 
प्रस्ताव को सभाओं के पास छोटा दे और 
सभाएँ पुनः उसी प्रस्ताव को अपने सभ्यों की ३ सम्मति 
से पास करें तो वह बिना किसी प्रधान के हस्ताक्षर के 
राज्यनियम बन जाता है । 
प्रत्यक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक छोटा देना 
आवश्यक है| यदि वह इन दिनों के अद्र न छोटा दे तो वही 
प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ समझा जाता है । अमेरिका में सभा 
के काय को प्रारभ करने के लिये आधे सभ्यों का आरंभ से 
अत तक होना आवश्यक है । इंगछेंड में जहाँ प्रातिनिधि सभा 
सम ६७० सभ्य है वहाँ उसके काय के प्रारंभ करने के लिये 
४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया द्वे। अमेरिका 
में आय व्यय संबंधी प्रस्ताव को छोड़ कर कोई भी प्रस्ताव 
किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रतिनिधि सभा में 
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जो प्रस्ताव पेश होते हैं उनकी वार्षिक संख्या छगभग 
१०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक है । कुछ 
वर्षों के प्रस्तावों का व्योरा निम्नलिखित है । 
जातीय सभा का अधिवशन । प्रस्तावों की संख्या । 

६११ प्रतिनिधि सभा 
में पेश किए गए | 
४४३ राष्ट्सभा में 
पेश किए गए | 
१४३२८ प्रति० द्वारा 
५३१८ राष्ट्र स० द्वारा 


(१८६१-६३) शर२०७ वीं १०५४ 


(१८९१-९३) ५१वीं १९६४६ । 


इस प्रकार प्रस्तावों की संख्या तथा नियम निमाण के 

विषय में जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका हैं। अब शासन- 
पद्धति के मुख्य अग ' प्रधान ” पर कुछ लिखा जायगा । 

अमेरिका की शासनपद्धति के अनुसार शासन की 

संपूर्ण शक्ति प्रधान के हाथ में है। परंतु एक व्यक्ति यह काये 

केसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान तो बहुत 

प्रधान। से विभागों के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत 

करता है तथा उनकी सहायता से संपूर्ण अमेरिका 

का शासन करता है । उपग्रधान के तो कोई विशष अधिकार 

ही नहीं हैँ। वह्द तो प्रधान की अनुपस्थिति में ही काये करता 

हैं ओर वेसे उसका सहायक होता है । 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैँ। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे तौर 
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पर नहीं है अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता दै। प्रत्येक राष्ट्‌ 
को जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये चुनने पड़ते हैं उतने 
ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के लिये अछंग चुनने पड़ते हैं। 

शासनपद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान 
के चुनाव में उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी 
सम्मति द्वारा प्रधान का चुनाव करें परंतु प्रायः आज कल 
ऐसा नहीं होता है । प्रधान के चुनाव में भी भिन्‍न भिन्न 
दर्लों का हाथ है । 
अमेरिका में उत्पन्न वा शासनपद्धति निर्माण काल में 
बने हुए नागरिक को छोड़ कर अन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है । ३५ व से न्‍्यून आयु के व्यक्ति को 
प्रधान का पद्‌ ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । १४ वर्षों 
स कम वहां रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता है । 

प्रधान के अमेरिका के शासक के तौर पर निम्नलिखित 
काय कहे जा सकते हैं--- 

(१) अमेरिका के काये पर बुलाइ हुई राष्ट्रीय सेना 
के जातीय स्थल तथा नो सेना के मुख्य सेनापाति 
के पद को ग्रहण करना । 

(२) राष्ट्सभा की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य 
मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्‍न 
राजकीय विभागों के उच्च उच्च अधिकारियों 
को नियत करना । 

(३) राष्ट्सभा के 5 सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना । 
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(४) पूतिनिधि सभा द्वारा दुंडित व्यक्ति को छोड़ कर 
अन्य व्यक्तियों के अपराध को क्षमा कर सकना। 

(५) आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाओं का 
इकट्ठा अधिवेशन बुलाना । 

(६) जो प्रस्ताव राजनियम बनाना मंजूर न हो उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पास 
पुनाविचार के लिये उसे छोटा देना | यदि जातीय 
सभा के 3 सभ्य उसे पुनः पास कर दें तो वह 
राज्यनियम बन जाता है, यह पहले ही लिखा 
जा चुका हे । 

( ७ ) जातीय सभा को संपृण राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलाते रहना । 

( ८ ) अमेरिकन राज्याधिकारियों को काये सुपुदे करना। 

( ९ ) विदेशी दूतों का स्वागत करना । 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमों का 
संचालन विश्वासपू्वंक उचित रीति से हो रहा 
है वा नहीं। 

इन सब उपरिलिखित अधिकारों को तथा कत्तेव्यों को चार 

विभागों में बॉट सकते हैं । 

(१) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार। 

( २ ) अतरीय शासन से संबद्ध अधिकार । 

( ३ ) नियमाक अधिकार । 

( ४ ) अधिकारियों को नियत करने के संबंध के अधिकार । 

अब हम इनमें से एक एक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार करेंगे | 
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अप्नेरिका में विदेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान 
होता यदि अमेरिका भी युरोप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न 
कर शक्तिशाली विरोधी राष्ट्रों के बीच में पड़ा 
( 2 0 अंक होता । अमेरिका युरोप से दूर है, अतः 
युरोप के विक्षोभों का अमेरिका पर बहुत 
बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुझय स्थान न होने पर भी उसे विशेष क्षति 
अभी तक नहीं हुई है । प्रधान युद्ध की उद्घोषणा नहीं कर 
सकता है क्‍योंकि यह काये जातीय सभा का है। पर इसमें 
संदेह नहीं है कि अमेरिका का प्रधान यदि चाहे तो वह 
राज्य-कार्य इस प्रकार चछा दे जिससे जातीय सभा के लिये यह 
आवश्यक द्वो जाय कि वह युद्ध की उद्धोषणा करे। १८४५ में 
प्रधान पालक ने ऐसा किया भी था। प्रतिनिधि सभा का यद्यपि 
राजनीति में कोइ सीधा दस्तक्षेप नहीं है तथापि अपनी सभा 
में वह्द भिन्‍न भिन्‍न प्रस्ताव भिन्‍न भिन्‍न राजनीति के विषय 
में पास करती रहती है ओर कई बार राष्ट्सभा को भी अपने 
प्रस्तावों म॑ सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करतो है। यह 
तभी द्वोता है जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष बल 
देना होता है । परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये 
बाधित नहीं है ओर प्राय: वह इन प्रस्तावों की अवहेलना ही 
किया करता है । 
प्रतनिधि सभा उपरिलिखित प्रकार से प्रधान 
को प्रभावित नहीं कर सकती है ओर वह एक दूसरी 
विधि से उसे अपनी इच्छाओं पर चढने के लिये बाधित भी 
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क्र सकती है । व्यापार-व्यवसाय.की संधि तथा आय व्यय 
संबंधी विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के बंधन में है । 
आधुनिक युद्धों में धून की कितनी आवश्यकता होती है 
यह किसीसे छिपा नहीं हे । प्रधान युद्ध उद्घोषित 
कर ही नहीं सकता है जब तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए 
आदि की उसे सहायता देना स्वीकृत न कर के । सारांश 
यह है, कि प्रधान .जहाँ राष्ट्सभा तथा प्रतिनिधि सभा के 
बंधन में है वहाँ स्वतंत्र भी हे | प्रतिनिधि सभा की दशाक्ति स 
वह बाहर है ओर राष्ट्सभा भी उसे बहुत सी बातें स्वतंत्र 
तौर पर करने देती है। 
शांतिकाल में प्रधान के अधिकार भति परिमित होते हैं। 
यह इस लिये कि प्राय: भिन्‍न भिन्‍न राष्ट्‌ अपना प्रबंध तथा 
शासन करने - मे. बहुत कुछ खतंत्र हैं । 
(२) अंतरीय शासन परंतु युद्ध के काल में, विशषत: देशिक युद्ध 
संबंधी भषिकार। ((3ए] ए7) में प्रधान की शक्ति अनंत सीमा 
तक बढ़ जाती है 4 युद्ध के काल में वह 
स्थल सेना तथा नो सेना का मुख्य सेनापति होता है ओर 
राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में कर सकता है । 
यदि जातीय सभा चाहे तो उसे उसञ्र विपत्काल में अनंत 
शक्तिशाली और एकमात्र स्वेच्छाचा री.का रूप भी दे सकती है । 
इस शक्ति से प्रधान राष्ट्संघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अतरीय 
विद्रोहों को दमन कर सकता है और भ्रधान के भय से इस 
प्रकार की घटनाएँ प्राय: होती भी नहीं हैं । 
अमेरिका का प्रधान दोनों जातीय सभाओं में से किसी भी 
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सभा का सभ्य नहीं हो सकता है। वह तो स्वयं जनता का 

एक अधिकारी है । जनता ने उसे नियामक 

(३ ) नियम शाक्ति की बुराइयों से अपने आपको बचाने 

आविकार। के छिये नियत किया है तथा उसे साथ 

ही यह अधिकार भी दिया है कि वह 

'जिस प्रस्ताव को चाहे एक बार ही पास न करे। न अमेरिका 

का प्रधान ओर न उसके आऋधिकारी सभाओं में एक भी 

प्रस्ताव पेश कर सकते हैं. क्‍योंकि वे सभाओं के सभ्य ही 

नहीं होते हैं । 

शासनपद्धति के निमाताओं ने राज्याधिकारियों को नियत 

करना प्रधान - के हाथ में दिया है ओर इस भ्रबलू शक्ति 

का वह दुरुपयोग न कर सके अतः 

(४) अधिकारियों की उस पर राष्ट्सभा की स्वीकृतिरूपी 

नियुक्ति संबंधी. केद भी छगा दी है । प्रधान जॉनसन को 

अधिकार । छोड़ कर अन्य किसी भी प्रधान से राष्ट्मभा" 

का इस विषय में प्रायः झगड़ा नहीं हुआ 

है । प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बड़े अधिकारियों की 

सभा को हम प्रधान की मंत्रिसभा कह सकते हैं। एक बार 

राष्ट्सभा की स्वीकृति से मंत्रियों को नियत कर के प्रधान 

उन्हें पद्च्युत भी कर सकता है या नहीं, इस विषय पर 

चिरक'ल से विवाद चल रहा है। परंतु बहुत से विद्वानों की 

सम्मति तो यही है कि वह ऐसा कर सकता है। अमेरिका के 
राजकीय बिभाग तथा उनके अधिकारी निम्नलिखित हैं । 
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विभाग मंत्री 
( १) राष्ट्‌ विभाग. ... राष्ट्सचिव 
( २) कोष विभाग ( खजाने का विभाग ) कोष” 
( ३ ) युद्ध विभाग... -- < युद्ध ” 
( ४) नौ विभाग ७... 300: 5० शो ५ 
(५) न्याय विभाग... ... ... न्याय ” 
८ ६ ) डाक तार विभाग ... ... --. डाक तार ” 
( ७ ) अतरीय विभाग ( गृह्य प्रबंध विभाग ) अंतरीय ” 
( ८ ) क्रृषि विभाग...  ... -- कृषि ” 


आज कल प्रायः यह प्रश्न सबेत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका मे प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्यों नहीं ग्रहण 
करते हैँ जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान्य भी 
बहुत ही अधिक है । इसके कारण महाशय ब्राइस की 
सम्मति में ये हैँ-- 

( १) पहला कारण तो यह है कि अमेरिका में बड़े बड़े 
योग्य व्यक्ति राजनीति म॑ प्रवेश करने का इतना यत्न नहीं 
करते जितना कि इंगलेंड तथा अन्य युरोपीय जातियों में । 
यह क्‍यों ? यह इसीछिये कि अमेरिका के बड़े बड़े योग्य 
पुरुष धन बटोरने में जितना अनुराग रखते हैं उतना राजनैतिक 
कार्यों में नहीं । 

(२) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासनपद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान 
पंद्‌ ग्रहण करने का अवसर कम मिलता है । 
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( ३) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्रु भी पर्याप्त ही होते हैं । 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्रु तो अधिक ' नहीं होते हैं 
थरंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं । 


( ११८ ) 
छठों परिच्छेद । 


स्विदजलेड । 

स्विद्जलैंड संपूण युरोप का स्वगे कहा जा सकता है । उच्च 
पबतमालिका पर स्थित स्विसजनता जिस स्वतंत्रतादेवी का 
दुग्ध पान कर रही है वह अन्य देशों की 

राष्ट्मंघटन का उद्धव । जनता से सैकड़ों मील दूर है | स्विद्जर्लेंड 
में किसी एक जाति का निवास नहीं है । 

भिन्न भिन्न जातियों के व्यक्तियों की ही वह निवासभूमि है। 
बत्तामान काल की गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश में 
२०८३०९७ जर्मन, ६१४६१३ फरासीसी, १५५१३० इटैलियन, 
तथा ३८३५७ रोमन भाषाभाषी जनों का निवास है। यदि बॉध- 
बता की तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विस जनता में होती 
तब भी कोई बात थी | उसमें धर्म की भिन्नता भी पर्याप्त है। 
उसका कारण यह है कि स्विट्जरूंड के पवतीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युरोप के धार्मिक परिवत्तेनों तथा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है । इसका परिणाम यह है कि उस 
स्थान के निवासी कैथोलिक धम के ही कट्टर पक्षपाती हैं । 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विदजलेंड की तराइ के छोग 
पूण प्रोटस्टेंट भी हैं| इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
हे कि स्विदजकैंड में जहाँ प्रोटेस्टेंट 5 हैं वहाँ केथोलिकों 
की संख्या ८ ही है। धमे, भाषा, तथा जातीयता में परस्पर 
सवथा विभिन्न स्विस जनता में कौन सी 'शासनपद्धति' उपयुक्त 
हो सकती है ? यह प्रइन स्वभावतः ही चित्त में उपस्थित 
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होता है । इसका समाधान करने से पूवे हम स्विट्जलेंड के 
राजनेतिक परिवत्तेन पर ही पहले पहलछ कुछ लिख देना 
आवश्यक समझते हैं । 

स्विदजलैंड में सन्‌ १३०९ में ही वे परिवत्तन आरंभ हो 
गए थे जिन्होंने वत्तेमानकालीन आश्चयप्रद, विचित्र स्विस- 
शासनपद्धति को जन्म दिया है। उन दिनों में छूसने सरोवर के 
तटस्थ स्कीज, पूरी, तथा अंतर्वेंडन के प्रांतों ने सम्राद हेनरी 
सप्तम से कई एक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्राप्त कर छिए 
थे। १३ वी सदी के मध्य मे ही ये सब के सब प्रांत पर- 
स्पर मिल गए थ और यह तत्कालीन स्विस राष्ट-सघटन 
ही वत्तमानकालीन स्विस राष्ट्संघटन का जन्मदाता कहा 
जा सकता है। समय में शने: शने: इस राष्ट-संघटन में जहाँ 
अन्य स्विस-राष्ट्र मिछते चले गए वहा इसकी शक्ति भी बहुत 
ही बढ़ गई। विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट-सघटन से 
स्वत: लाभ उठाने की इच्छा स उसमे अपनी सेना भजी 
तथा तत्कालीन फरासीसी शासनपद्धति क अनुसार ही वहाँ की 
शासनपद्धति भी कर दी ओर अपने साथ उसका पघनिष्ट 
संबंध जोड़ने का यत्न भी किया। १८१५ में ज्यों ही फ्रांस की 
शक्ति स्ट्जरूड से हटी त्योंह्री वहाँ की शासनपद्धति में 
परिवत्तेन होना आरंभ हुआ। राष्ट्-संघटन के सपूण राष्टू फरा- 
सीसी शासनपद्धति से बहुत द्वी अधिक असंतुष्ट थे अतः उन्होंने 
अपने दंश की प्राचीन शासनपद्धति का पुन: उद्धार किया । 

१८४८ के छगभग स्विस प्रोटस्टट राष्ट्रों तथा कैथोलछिक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हो गया जिसमें केथोलिक हारे । 


( १२० ) 


इसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ में एक नई शासनपद्धति 
निर्माण की गई । १८७४ में शासनपद्धति में कई एक ऐसे 
परिवत्तेन किए गए जिससे राष्ट्र-संघटन की शक्ति पूवापक्षा बढ़ 
गई जो कि आज कल सख्िस-राष्ट-संघटन के आधार का काम 
कर रही है। स्विस-राष्ट-संघटन में छोट छोटे चोबीस राष्ट्‌ सम्मि- 
छित हेँ। शासनपद्धति के अनुसार अमेरिका की तरह 
खिटजटलेंड में भी दो सभाओं का होना निश्चय हुआ । एक राष्ट्र 
सभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा | राष्ट्रसभा में भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों का आना निश्चय हुआ और प्रतिनिधि सभा में 
जनता के प्रतिनिधियों का आना ही उपयुक्त ठहराया गया । 
१८७४ में राष्टसंघटन का मुख्य न्यायालय बनाया गया जो कि 
खिद्जेलड में साम्राज्य का मुख्य न्यायालय समझा जाता है । 
स्विसू-राष्ट-संघटन प्रति दिन नवीन नवीन नियमों को 
पास करवा कर अपनी शक्ति को बढ़ाता जाता है ओर उसका 
कारण यह है कि स्विसू-राष्ट्‌ स्वयं इतने 

राष्ट:संघटन के गुण। छोटे हूँ कि बहुत से काय एकमात्र उनसे 
नहीं किए जा सकते हैं । वे अपनी आव- 

श्यकताओं को अकेले ही पूर्ण करने में सवेथा ह्वी असमयथे हैं । 
इस दशा में राष्ट:संघटन का बहुत से कार्यों को अपने हाथ 
में ले कर उन्हें सहायता पहुंचाना आवश्यक प्रतीत होता है। 
यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विदजलेड में सबसे 
बड़े से बढ़े राष्ट की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। और 
ऐसे भी छोटे ' छोटे राष्टू उसमें सम्मिलित हैं जिनकी 
जनसंख्या तेरह हजार से ऊपर नहीं है। स्विस-राष्ट्र-सघटन 
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के निम्नलिखित कार्य गिबाए जा सकते हैं- 
(१) राष्ट्रों के विदुशीय संबंधों का निरीक्षण तथा नियसन | 
(२) राष्ट्रों की अतरीय स्वरक्षा, शांति तथा प्रबंध 
को करना । | 
'(३) देश के धार्मिक संघों तथा मर्ठों का प्रबंध करना । 
'(४) मादक द्र॒व्यों के विक्रय तथा व्यवसायों के संचालन 
के लिये नियमों का बनाना । 
(०) रेलवे के निमोण तथा संचाछन का प्रबंध करना । 
(६) विशेष विशष रोगों से जनता को बचाने के लिये 
स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाना । 
(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी 
नियमों का बनाना । 
(८) अश्रमियों का बीमा कराना तथा व्यवसायिक नियमों 
को बना कर प्रचलित करना । 
(९) नदियों तथा जंगछों का निरीक्षण करना । 
(१०) आवश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्टों के प्रेस संबंधी 
तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को शिथिल करना। 
(११) मुख्य मुख्य सड़क तथा पुलों का निरीक्षण करना । 
फ्रीबगग नामी राष्ट्‌ को छोड़ कर स्विस्‌-राष्ट्र-संघटन के 
प्राय: सभी राष्ट्रों में सीधे तोर पर या टेदें तौर पर प्रत्येक 
राज्यनियस के पास करवाने वा न करवाने 
जनप्तम्माते विधि। सें राज्य-नियम द्वारा जनसम्मति छेने की 
कोई न कोई विधि अवश्य प्रचलित है। 
छोटे छोटे राष्टों में जहों जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले ली 
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जाती है वहाँ बड़ बड़े राष्ट्रों मं, जिनमें कि प्रतिनिधि-सभा- 
त्मक राष्यप्रणाली का ही बहुत कुछ अवल्ंबन है, जन- 
सम्मति छेने की एक नवीन विधि काम में छाई जाती 
है। स्विट्जढूंड में तीन प्रकार की जनसैम्मति काम में 
लाइ जाती है । 

( १) अबाधित जनसम्मति । 

( २) बाधित अनसम्मति | 

(३) नियामक जनसम्मति । 

जिन जिन स्विस्‌ राष्ट्रों में अबवाधित जनसम्मति की रीति 

प्रचलित है वहा राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति के लेने के लिये प्रजा की ओर से बाधित नहीं हैं । 
हों, इसम संदेह नहीं हे कि यदि जनता किसी राज्यनियम को 
राष्ट्‌ में प्रचलित होने से सवथा ही हटाना चाह तो वह उसे 
हटा सकती हे। इस अवस्था. में जनता के बहुत से 
व्यक्ति ( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनि- 
यमों द्वारा भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर कर के 
राज्य के पास एक ऐसा प्रार्थनापत्र भेजते हैं जिसमें लिखा 
होता हैं कि अमुक अमुक राज्यनियम हमें अभीष्ट नहीं है । 
अत: उन पर जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर व ही वर्याक्त: 
सम्मति दे सकते हैं जिनको कि प्रतिनिधिसभा के सभ्य चुनने 
का अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय । राज्य इस प्रकार के 
प्राथनापन्र के पहुँचने पर राज्यनियमों पर जनसम्मति 
लेने के लिये बाधित है। प्राथनापत्र में छिखे हुए राज्यनियर्मा 
पर राज्य जनसम्मति छेता है और जनता को हो या ना 
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एक ही छत्तर देना पड़ता ६ | इस प्रकार की जनसम्मति छेने 
से यदि कोई राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य को अपनी 
इच्छाओं के विरुद्ध भी उस नियम को रुष्टू में प्रचलित करने 
स हटाना पड़ता है। इस प्रकार प्राथेनापत्र द्वारा राज्य की 
जनसम्मति लेने की विधि अबाधित जनसम्मति की विधि 
केही जाती दै। परंतु बहुत से एस स्विस राष्ट हैं. जिनमें 
बाधित जनसम्मति की विधि का ही प्रचार हे। अथात्‌ उन 
उन राष्टों में राज्य को राज्यनियम के बनाने के लिये स्वयं 
ही जनता की सम्मति लेनी पड़ती है। जनता को प्राथनापत्नर 
भेजने की कोइ आवश्यकता नहीं होती है । ह 
बाधत जनसम्मति किसी भी राष्ट्‌ की शासनपद्धति 
को प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के बहुत समीप तक पहुँचा 
देती है, क्‍योंकि इससे प्रत्यक राज्यनियम 
वाधित जनत्म्मति | के पास करने या न करने में सीधे तौर पर 
जनता की ही सम्मति होती है । सबसे बड़ा 
लाभ तो यह दे कि इस विधि द्वारा जनता में शांति भंग नहीं 
होने पाती । अबाधित जनसम्मति की विधि में प्रा्थनापत्र 
पर जनता के हस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र में बड़ा भारी विक्षोभ 
उत्पन्न हो जाता है। वैछेस नामी स्विस राष्ट्‌ में ही १८४४ में 
पहल पहल अबाधित जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
थी । उस राष्टू में यह विधि असफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि 
राज्य के बहुत से आवश्यक नियमों को भी जनता न न पास 
किया । जो कुछ भी हो । सन्‌ १८५२ में कुछ आर्थिक विषयों 
के लिये इस विधि का अवलंबन करना वहाँ उचित ठहराया 
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ग़या । ज्यों ज्यों समय गुजरा अन्य राष्ट्रॉ ने भी अबाधित वा 
ब्राधित जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी विधि का अव- 
छंबन कर लिया है, आवश्यकता पड़ने पर एक विधि को छोड़ 
कर दूसरी विधि का तथा दूसरी को छोड़ कर पहली का भी वे 
अवलेंबन करते रहे । परंतु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
आज कल प्राय: सब राष्ट्रों मं यदि शासनपद्धति भे किसी 
प्रकार का परिवर्तन करना हो तो बाधित-जन-सम्मति की 
'वेधि ही का आश्रय छेना पड़ता है। शासनपद्धति से अति- 
रिक्त विषयों में तो किसी राष्ट्‌ में कोई विधि प्रचलित है 
किसी में कोई | स्थूल तोर पर दिग्दशन कराने के छिये भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों की जनसम्मति की विधियों को हम नीचे देते हैं -- 


राष्ट्‌ | जनसम्मति- अबल्बन का 
बाधित या अबाधित समय । 
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शासनपद्धति मे परिवतेन करने के लिये स्विस-राष्ट्र-संघ- 
टन को बाधित जन-सम्मति-विधि का ही अवंबन करना 
पड़ता है | इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर यदि साम्राज्य 
के तीस हजार मनुष्य या आठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथनापत्र भेजें तो मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति 
लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम नब्बे 
दिनों तक साम्राज्य में प्रचछित नहीं किया जा सकता है। 
यह नियम इस ढिये किया गया है कि जनता यदि इस पर 
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अवाधित-जन-सम्मति' लेना चाहे तो उसे तीस हजार 
'ममुष्यों के हस्ताक्षर करवा कर प्रा्थनापत्र को मुख्य राज्यः के 
'पास भेजने का अवसर मिछ सके .। 
अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अबाधित-जन-सम्मति 
छेने के लिये प्रायः मुख्य राज्य के पास प्रारथनापत्र नहीं 
भेजा गया है। पर जनता के तीस हज़ार व्याक्तियों 
द्वारा कई बार प्राथनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७४ से १८९५ 
तक छुगभग १८२ नियमों में से २० तियमों पर अबाधित जन- 
सम्प्रति छी गई जिन में से केवल ६ ही नियम जनता ने पास 
किए तथा अन्य सब नियमों को पास नहीं किया। इसी समय 
में मुख्य राज्य की ओर से १० शासनपद्धति नियम 
बाधित जन-सम्म्ति के लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें 
से केवल ६ ही पास किए गए। इसी प्रकार बने नामी राष्ट 
में १८६९ से १८९६ तक ९७ राष्ट्रीय प्रस्ताव जनता में पास 
होने के लिये भेजे गए । इनमें से केवल ६९ ही पास हुए शेंष 
छोड़ दिए गए । साह्ूर नामक राष्ट्‌ में भी यही घटना हुई 
है। यहाँ १८७० से १८९१ तक ६४ नियम जनता के पास 
भेजे गए थे जिनमें से केवल पंद्रह ही नहीं पास किए गए थे। 
शेष ५१ नियमों को जनता ने स्वीकार कर लिया था। इसी 
प्रकार के परिणाम जूरिव नामी राष्ट्‌ ने भी प्रगट किए है । 
स्विट्जर्ेंड की जन-सम्मति-विधि द्वारा न पास किए 
हुए नियमों पर जब विचार किया जाता है ते! पता लगता 
है कि प्रायः जनता ने उन्हीं प्रस्तावों को नहीं पास किया 
है जिनसे अधिक सुधार होने की आश! थी । यह क्‍यों ! 
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यह इसीठिये कि प्राय: जनता अपने प्रतिनिधियों की 
अपेक्षा अधिक संकुचित विचार की हुआ करती है। स्विदज- 
लेंड में जन-सम्मति-विधि की विशेष तार पर समालोचना 
हुआ करती है। समालोचकों का कथन है कि यह विधि भी 
जनता की सम्मति की वास्तबिक सूचक नहीं कही जा सकती 
है, क्योंकि राज्य-नियमों के पक्षपाती छोग प्राय: इतनी उत्सु- 
कता से सम्मति देने के लिये नहीं जाते हैं जितनी उत्सुकता 
से विपक्षी लोग जाते हैं । यह इसीसे प्रत्यक्ष है कि बने नामी 
राष्ट्‌ में कुठ सम्मति देने योग्य पुरुषों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 
'जन-सम्मति विधि' में राज्य-नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। 
विचित्रता यह है कि इसकी अपेक्षा सम्मति देनेवालों की 
अधिक संख्या प्रतिनिधियों के चुनाव के समय प्रति सेकड़ा हुआ 
करती है, जो कि गणना के अनुसार ६३ होती हैं। यह अतर 
इस बात का सूचक है कि जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि! 
में उतना नहीं हे जितना कि चुनाव में है। प्रस्तावों के विषयों 
के अनुकूछ ही सम्मति देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती 
है। कई एक प्रस्तावों पर जहॉ ८७६ सम्मति देनेवाले 
पहुँचते हैं; वहाँ कुछ पर. केवछ २०२ ही। जनता के 
अधिक श्रिय विषयों से ले कर न्यून प्रिय विषयों तक की सूची 
यथाक्रम इस प्रकार है । क्‍ 

( १ ) धार्मिक विषय 

( ० ) राजनेतिक विषय 

( ३ ) रल की सड़कें 

( ४ ) विद्यालय 
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( ५ ) आय-उ्यय संबंधी विषय 
( ६ ) शासन संबंधी विषय 

उपरोक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को 
शासन संबंधी विषय ही सब से कमर प्रिय हैं तथा उसी 
पर सम्मति देनेवाले भी बहुत 'ही कम पहुँचते हैं । यह 
क्यों ? यह इसी लिये कि जनता जो विषय समझ सकती है 
तथा विचार सकती है उसी पर सम्मति देने के लिये अधि- 
कतर जाती है। शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समझ 
में नहीं आ सकते हैं, अत: उस पर वह सम्मति देने के लिये 
नहीं जाती है| ऐसे कठिन विषय में जनता के बहुत ही थोड़े 
व्यक्तियों का प्रवेश होता है अत: उस पर सम्मति देने के लिये भी 
बहुत द्वी थोड़े व्याक्ति जाते हें और यह उचित भी प्रतीत द्ोता 
हे । दूसरा आक्षेप जन-सम्मति-विधि पर यह किया जाता 
है कि जनता को पयाप्त साधन श्राप्त नहीं हैं जिन से वह 
किसी विषय पर गंभीर तौर पर अपनी सम्मति को बना 
लेवे । यह आश्षेप बहुत कुछ सत्य हैं। परंतु इस दूषण 
को दूर करने के लिये स्विस्‌ राज्य ने जो कुछ यत्न किया है 
वह भी सराहनीय है । राज्य, उन भ्रस्तावों को अपने प्रेस 
द्वारा छपवया कर जनता के पास भेज देता है जिन पर कि 
उसे “जन-सम्मति” लेनी होती है । इस काये में राज्य का 
बहुत धन खचे होता है| भणना से पता छगा है कि राज्य के 
१३०००० फ्रेंक्‌ (७७००० रू०) के लगभग केवल इसी काये में 
व्यय होते हैं । श्रस्ताबों की मुद्रित प्रति मिलने से विषय 
जनता के सामने आ जाता है और उसके समझाने के ढिय 
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अभी तक कोई साधन स्विस्‌-राज्य को नहीं सूझा हे । तीसरा 
आश्षेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस विधि के 
प्रचलित होने से यह बहुत संभव दे कि काछांतर में जनता 
के प्रतिनिधि राज्यकाये में अपना उत्तरदातृत्व बहुत ही 
कम समझने छगें। परंतु यह आशक्षेप्र कहाँ तक सत्य 
है इसका निणय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा यह 
कोन कह सकता है। जो कुछ सामने है वह तो यही है कि 
अभी तक स्विट्जरलैंड में यह दशा नहीं हुई है । प्रातानिधि 
राज्यकाये में बहुत कुछ अपने उत्तरदातृत्व को समझते हैं । 
इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि पर 
क्या क्‍या आशक्षेप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए जाते 
हैं । यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विटजलैंड में 
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि इस विधि का मूलोच्छेदन 
करना चाहे। जो कुछ आशक्षेप किए जाते हैं वे केवल इसीलिये 
कि यह विधि जनता के लिये अतिशय छाभकर है। अतः 
इसमें जो दूषण हे उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर दिया 
जाय । इस विधि के कारण ही स्विद्जलूण्ड की शासनपद्धति 
सब देशों की अपेक्षा आदशे शासनपद्धति समझी जाती है। 
महाशय डाज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान्‌ का कथन 
हे कि जनसम्मति की विधि स्विदूजलड में अभी तक बहुत 
दी बुद्धिमत्ता से काम में छाइ गई है। अतः इसने हानि की 
अपेक्षा ठाभ ही बहुत कुछ उस देश को पहुँचाया दै। मनुष्यों 
के प्रत्येक काये के सदश यह भी अपूणे ही है । जो कुछ हम 
छोगों को करना चाहिए वह केवक यही है कि इसके परित्याग 
& 
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की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषतः यत्म 
हो । जन-सम्मति-विधि ने स्विद-राष्ट:संघटन को बहुत ही 
अधिक छाभ पहुँचाया है । 

बाधित तथा अबाधित जनसम्मति पर जो कुछ लिखना 
था लिखा जा चुका है, अब नियामक जनसम्मति पर भी में 
कुछ लिख देना आवश्यक समझता हूँ। बाधित तथा 
अबाधित जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक है 
अथांत्‌ इस विधि क द्वारा जो कुछ स्विसजनता कर सकती 
है वह कंवढ यही हे कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाहे प्रचलित 
होने से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है कि 
प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूण नहीं हो सकता हे जब तक 
जनता का नियम-निर्माण में पूणे तौर पर हाथ न हो । 
अतः इस बात की पृणता के लिय भी वहाँ एक विधि प्रच- 
लित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति-विधि ( 7८ 
77209४८ ) के नाम से प्राय: कहा जाता है । 'नियामक- 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाओं क सभ्यों 
के विरुद्ध भी कुछ व्याक्ते एक नियम बनात हैँ तथा उस 
पर बहुत से व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा कर राज्य के पास 
भेज देते हैं। राज्य उस नियम को अपनी नियामक सभाओं 
मं भेजता है। यदि वह नियम पास हुआ तब तो कोई 
बात नहीं है, वह राज्य नियम हो ही गया जो कि जनता को 
अभीष्ट था | प्ररंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो तब 
राज्य उस नियम पर जनसम्मति छेता है। यदि जनसम्मति 
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उस नियम को' पास कर. दे तब वह राज्यनियम हो जाता 
है तथा राज्य को अपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस्र पर काये 
करना ही पड़ता है । कई बार ऐसा होता है कि प्राथेनापत्र 
भेजनेवाले साधारण तोर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हूँ परंतु जब जनता सुधार करना स्वीकार कर छेती 
'है तब प्रार्थीजन या राज्य कोई उस नियम को सुधार कर पुनः 
जनता में पेश करते हैं तथा वहँगँ से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम का रूप घारण कर छेता हैं। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक- 
जन-प्तम्मति ? लेने के छिये पचास हजार पुरुषों का प्राथना 
पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है । जूरिच राष्ट्‌ का नियम 
है कि पाँच हजार लोग जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर के भेजें 
वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मति के लिये भेजना 
पड़ता है । इसी प्रकार “ नियामक-जन-सम्मति ” को किसी 
प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न भिन्‍न 
राष्टों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्‍न भिन्‍न संख्या 
नियत है । 
१८४८ में स्विस शासनपद्धति के निमाताओं ने अमेरि- 
कन शासनपद्धति के अनुसार ही अपने देश की शासनपद्धति 
का निर्माण किया । उन्हें यह पसंद न था 
स्विस्‌-राष्ट्‌-संघटन की कि वे भी अपने देश में साम्राज्य के शासन 
शासनपद्धति के अंग। का संपू्ण अधिकार एक प्रधान के ही हाथ 
में द दें। - अतः उन्होंने प्रधान के स्थान पर 
एक ' राष्ट्रीय उपसमिति ” का निमोण किया । राष्ट्रीय उप- 
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समिति में उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमें से किसी दो का 
एक-राष्ट्रीय होना सवेथा निषिद्ध किया। स्विस्‌ शासनपद्धति के 
निर्माताओं ने यहीं पर बस न की। उन्होंने राष्ट्रीय उपसमिति 
की शक्ति भी इस बात से न्‍्यून कर दी कि उसे प्रतिनिधि 
सभा का ही एक अंग बना दिया । इस प्रकार उन विद्वानों ने 
स्विस्‌ शासनपद्धति के जो मुख्य मुख्य अंग बनाए वे ये हैं । 


( १ ) प्रतिनिधि सभा, ( २ ) राष्ट्सभा, ( ३ ) जातीय 
सभा, ( ४ ) राष्ट्रीय उपसमिति, ( ५ ) न्याय सभा | 


अमारिकन शासनपद्धति को सामने रख कर ही स्विस 
शासनपद्धति का निमौण किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि दोनों 
देश की शासनपद्धतियाँ काये में एक दूसरे से सवंथा ही 
विपरीत हैं । स्विस्‌ शासनपद्धति प्रबल है और अमेरि- 
कन शासनपद्धति दुबर है और जहां द्वितीय प्रबल है 
वहाँ प्रथम दुबेल है । दृष्टांत के तौर पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में राष्ट्सभा तथा न्याय सभा प्रह्यंसा के योग्य समझी 
जाती है परंतु स्विस्‌ शासनपद्धति में येही दोनों निबेल 
समझी जाती हैं | स्विस्‌ शासनपद्धति में राष्ट्रीय उपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा सराहनीय है पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे अप्रशसनीय हैँ | सारांश यह है कि दोनों दी देशों 
में शासनपद्धति के उन उन अंगों ने सफलरूता से काम किया 
है जो कि उनकी स्वजातीय हैं । 


स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की संख्या १४७ है । इसमें 
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राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं । स्विद- 
जरलेंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का अनु- 
प्रातेभिधि सभा । पात १: २०००० है । ब्नीस हजार से कम जन- 
संख्यावाले राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजन 
का अधिकार प्राप्त हे ओर यदि किसी राष्ट्‌ की इतनी जनसंख्या 
हो कि उसे २० हजार से भाग देने पर १० हजार से ऊपर 
शेष बचता हो तो उसे एक ओर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
पाप्त हो जाता है| प्रानानिधि सभा का एक बार जो प्रधानया 
उपप्रधान होता है बही अगली बार'उस पद पर नहीं चुना जा 
सकता है। यही नियम राष्ट्‌ के साथ भी है। अथातू एक राष्ट्‌ 
का जो एक बार प्रधान या उपप्रधान हो तो दूसरी बार उसी 
राष्ट्‌ का व्यक्ति उस पद पर नहीं चुना जा सकता है । 


स्विस राष्ट्सभा में पूण राष्ट्‌ के दो सभ्य आते हैं 
और अधेराष्ट्‌ का केवछ एक ही सभ्य आता है | स्विस राष्ट- 
सभा का निर्माण अमेरिकन राष्ट्सभा को 

राष्ट्मा। देख कर किया गया था। परंतु कुछ कारणों 
से दोनों ही एक दूसरे से सवेथा भिन्न भिन्न हैं। 

स्विट्जलूड में राष्ट्सभा का जो पूव मान्य था बह अब नहीं 
रहा है। भिन्न भिन्न दलों के नेता अब प्रतिनिधि सभा में जाना 
अधिक लाभदायक समझते हैँ | यह क्‍यों ? यह इसीलिये कि 
राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्य प्राय: प्रतिनिधि सभा से द्दी 
चने जाते हैँ तथा उसके काये के निरीक्षण आदि के करने में 
प्रतिनिधि सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है । राष्ट्सभा के 
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रु 


कुल मिला कर ४४ समय हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुन कर 
आते हैं । राष्ट्सभा में प्रतिनिधियों को भेजने, उनकी तनखाहों 
को देने तथा प्रतित्रिधियों के स्वराष्ट् संबंधी मामलों 
में राष्ट्सघटन के नियम नहीं लगते हैं। अपितु भिन्‍न भिन्न 
राष्टों के अपने अपने नियम ही इन मामलों में काम करते 
हैं। एक राष्टू अपने प्रतिनिधि को ४ वष के लिये भेजता 
है ओर दूसरा राष्ट्‌ केवल एक'ही वे के लिये। भिन्न भिन्‍न 
राष्ट्रों में राष्ट्सभा के प्रतिनिधियों के चुनन का तरीका भी 
भिन्‍न भिन्‍न है । राष्ट्सभा के प्रधान, उपप्रधान के चुनाव 
में प्रतनिधि सभा के ही नियम छगते हैं । 

दोनों सभाओं के स्विस्‌ शासनपद्धति के 
अनुसार निम्मलछिखित काये कहे जा 
सकते हें-- 

(१) (क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि आदि करना । 

(ख) शांति या युद्ध की उद्घोषणा करना । 

(गं) राष्ट्संघटन की सेना का प्रबंध करना । 

(घ) स्विट्जलेंड की युद्धों में उदासीनता तथा 
बाह्य स्वरेक्षिता को करना | 

(२) (च) राष्ट्रों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्संघटन 
के अधिकारों को स्वराक्षत रखना । 

(छ) देश की अंतरीय स्वरक्षता तथा शांति के 
लिये भिन्न भिन्न नियमों का पास करना 
तथा भिन्‍न भिन्‍न कार्यों का करना । 

(ज) राष्ट्लंघटन की शासनपद्धति के अनुसार 


दोनों सभाओं के 
काये। | 


( १३५ ) 


राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्संघटन के छिये 
भिन्‍न भिन्‍न नियमों का बनाना | _ 
( ३) (जश) आयव्यय का बजट बनाना । 

(ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्‍न भिन्न 
राजकीय विभागों पर राज्यधिकारियों को 
नियत करना तथा उन का वेतन आदि 
निश्चय करना । 

( ४ ) राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यों का निरीक्षण करना 
तथा उपसमिति के शासन संबंधी निणयों के विरुद्ध शिकायतों 
का निणेय करना । 


(५) जन-सम्मति-विधि द्वारा राष्ट्सघटन की शासन- 
पद्धति में परिवंतन करना तथा उस का सुधारना | 


दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा के 
जाताय सममभा। रूप में जब होता है, तब उस के अधिकार 
भी भिन्‍न हो जाते है। वे ये हें-- 
(१) (क) राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों को नियत 
करना । 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्री तथा राष्ट्रीय 
सना के सेनापतियों को नियत करना । 


( २) अपराधियों को क्षमा प्रदान करना । 


( ३ ) राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्पारेक कलह को 
शांत करना इत्यादि । | 
प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इस का प्रधान द्वोता है 
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तथा उसी के नियम ही जातीय सभा के कार्यक्रम के लिये 
काम में आते हैं । 
राष्ट्रीय उपसभिीत के सभ्यों का चुनात्र जातीय सभा 
द्वारा होता है। सभ्यों का चुनाव केवछ तीन ही वषे के 
लिये होता है । परंतु यदि जातीय सभा के सभ्यों 
राष्ट्रीय उप- का चुनाव तीन बषे से पूष ही हो जाय तो इसके 
समाते। सभ्यों का चुनाव 'भी बीच ही में हो जाता है । 
सारांश यह है कि उपसभिति का जन्म मरण 
जातीय सभा के साथ हुआ करता है; क्‍योंकि वही इस की 
चुननेवाली है| उपसाभैति के सात सभ्य होते हैं और 
राष्ट्रकाय भी सात ही विमागों में विभक्त है। इस प्रकार 
एक एक सभ्य को एक एक विभाग का शासन मिल जाता 
है। भिन्‍न भिन्‍न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय उपसमिति का 
सभ्य हुआ करता है। संपूर्ण विभागों के काये को 
निरीक्षण करने के लिय उन्हीं में से किसी एक को प्रधान 
के तौर पर चुन लिया जाता है। उपग्रधान भी उन्ही में से 
किसी को नियत कर लिया जाता है जो कि प्रधान को 
समय समय पर सहायता पहुँचाता रहता है । उपसीमिति के 
प्रधान, उपप्रधान के चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा 
ही है | प्रधान तथा उपप्रधान प्रांत वषे बदलते रहते है । 
एक ही व्यक्ति को दूसरी बार उस पद्‌ पर नहीं चुना जाता । 
स्विदूजलैंड में यह एक रीति सी चछ गई है कि उपप्रधान 
को ही अगले वर्ष प्रधान के तोर पर चुन लिया जाता हैं 
तथा इस प्रकार क्रमश: उपसमिति के प्रत्येक सभ्य को इस 
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पद्‌ पर आने का अवसर मिलता रहता है । प्रधान के शासन 
संबंधी अधिकार उपसमिति के सभ्यों के तुल्य ही हैं । 
अपने साथियों की अपेक्षा जो विशेष काये प्रधान के ह्वाथ में है 
बह केवल यही है कि वह्द अपने साथियों के कार्यों से सदा 
परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारु 
रीति पर चढाने के लिये प्रधान का पद ग्रहण करता है । 
१८८८ में प्रधान को विदेशीय विभाग का काये सुपुर्द किया 
गया था परंतु इसके लिय जब स्थिरता की आवश्यकता हुई 
तब यह निश्चित हुआ कि प्रधान जिस विभाग के काये को 
अपने हाथ में लेना चाहे छे छे । स्विट्जलेंड में राजकाय के 
सात विभाग हूँ यह पूर्व ही लिखा जा चुका है उनके नाम 
निम्नलिखित हूं । 

( १ ) विदेशाय विभाग 

( २ ) न्याय तथा पुलिस विभाग 

( ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवसाय विभाग 

( ३ ) युद्ध विभाग 

( ५ ) आयव्यय विभाग 

(६ ) डाक तथा रेल विभाग 

( ७ ) अंतरीय ( गृद्य प्रबंध ) विभाग 

उपसमिति के काये बहुत से हैं । उपसमिति के बहुत 

से न्यायालय संबंधी काये हैं ओर शासन संबंधी काय भी 
उसके पास पयाप्त हैं | स्विद्जरैंड में यद्यपि मुख्य 
न्यायारूय है जिसमें राज्यनियम संबंधी झगड़े भेजे जात हें, 
परंतु कुछ शासनसंबंधी विवाद उसके द्वाथ से ले कर 
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जातीयसभा ने उपसमिति के सुपुर्दे कर दिए हैं। इसमें 
संदेह नहीं है कि उपसमिति न्याय करने में केवल 
न्याय का ही ध्यान नहीं रखती वरन राजनीति का भी ध्यान 
रखा करती है। पारिणाम इसका यह होता है कि बहुत 
से उसके निर्णय दूसरों को निणय नहीं प्रतीत हो सकते हैं । 
यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यदि स्विट््जर्लेंड 
की शासक राष्ट्रीय उपसमिति न्याय वितरण का भी काम करती 
है तो वह स्वेच्छाचारिणी क्‍यों नहीं हो जाती है, क्‍योंकि जहां 
कहीं शासन तथा न्याय का काय एक ही व्यक्ति के हाथ में 
सुपुदं कर दिया जाता है वहां ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र 
जातियों में यह घटना प्राय: नहीं होती है। और यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी हो तो भी अखबारों, पुस्तकों, तथा 
जनता के विक्षोभों का शासकों को इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साहस ही नहीं करते। युरोप के 
अन्य दशों में अतरीय या गह्य विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हे तो उसका कारण यह होता है कि 
उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु स्विस- 
राष्ट्संघटन में यह कब संभव है ? उपसभिति के सभ्य 
जो कुछ काम करते हैं वह कवल यही है कि वे देखें कि 
प्रबंधकत्ता छोग नियमों को कार्य में उचित विधि पर छाते हैं 
या नहीं | उपसमिति के सभ्य राष्ट्रीय प्रबंधकत्ताओं के साथ 
बहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमता से 
प्रशेक नियम के भावों को समझ कर काम करते हैं। यदि 
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कभी किसी राष्टू से उपसमिति के सभ्यों का झगड़ा हो जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय-नियमों को पालन करने के लिये उद्यत 
ने हो तो उपसमिति उस राष्ट में जातीय सेना को पहुंचा 
देती है जो कि बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने लगती हे । इस सेना का ठयय उसी राष्ट्‌ पर ही 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है।पारिणाम इसका 
यह है कि प्राय: स्विस्‌ राष्ट््‌ इस आर्थिक व्यय के भय से 
राष्ट्संघटन के नियमों का अतिक्रमण ही नहीं करते । 

स्विदजलैंड में शासन का नियम के साथ संबंध सब सभ्य 
जातियों से भिन्न है | राष्ट्रीय उपसमिति शासन के विषय में 
जातीय सभा के अधीन है । जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये को सवेथा पलटा नहीं है । 
उपसमिति प्रत्यक वर्ष अपनी वार्षिक कारवाई जातीय सभा 
में पढ़ती हैं ओर जातीय सभा उसके कार्या की समाछोचना 
करती है तथा उन उन कार्यों पर अपनी सम्मति प्रगट करती 
है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे भविष्यत्‌ में उन 
कार्या के शासन में ध्यान रखा जाय । 

राष्ट्रीय उपसमिति की तुलना अंग्रेजी मंत्रिसभा की 
उपसमिति से भी की जा सकती है । यद्यपि स्विस उपसमिति के 
सभ्य जातीय सभा की किसी भी सभा के सभ्य नहीं होते हैं परंतु 
दोनों ही सभाओं में उन्हें बोलने का पूणे आधिकार मिला 
है। इस प्रकार वे छोग राज्यनियम निमाण, में अपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाल सकते हैं और डालते भी हैं। स्विस्‌ 
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
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बनाती है जो कि जातीय सभा में पास किए जाते हैं । 
वास्तव में बात तो वह है कके राष्ट्र के प्रायः संपूण नियम 
जातीय सभा में पास, करवाने के छिये भेजने से पूव एक 
बार इसके हाथों से अवश्यमेव गुजरते हूँ। इस प्रकार 
शासन तथा नियम का संबंध अंग्रेजी मंत्रिसभा की डप- 
समिति के सहृश स्विस्‌ उपसमिति में भी अत्यंत समीप ही 
कै, परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
दोनों देशों की उपसमितियों के ही य संबंध किसी भिन्न 
भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हैं। स्विस उपसमिति किसी 
भी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफ़ा नहीं देती है । इसके 
बिपरीत यदि जातीय सभा शासन या नियम संबंधी किसी 
काये में अपना मतभेद्‌ प्रकट करे तो स्विस उपसमिति 
अपनी सम्मति के विरुद्ध भी जातीय सभा की सम्मति पर 
बड़ी प्रसन्नता से काये करती रहती है । स्विस्‌ उपसमिति 
के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि वे जातीय 
सभा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं तो वह इसी- 
लिये करते हैं कि जातीय सभा को शासन या नियम के 
विषय में एक उचित सलाह मिल सके, न कि इसलिये कि वे 
संपूण शासन के जिम्मेवार हैं। अतः यह उचित नहीं है कि 
जातीय सभा को उनकी सम्मति पर ही चलना चाहिए तथा 
यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चलने को तैय्यार म 
हो तो वे राए्ट के शासन की जिम्मवारी लेने में असमंथ 
हैं अत: वे इस्तीफा दे दें। इस दशा में जातीय सभा 
' दूसरे ब्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातीय 
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सभा की सम्मति से मिलती हो ओर जो राष्टू के 
काये की जिम्मेवारी ले छे। यही सिद्धांत है कि जिस पर 
स्विस्‌ उपसमिति काये करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध 
होते हुए भी कई एक बातों पर जातीय सभा की सम्मति पर 
काये करती रहती है तथा अपना पद्त्याग नहीं करती । 
१८४८ स ले कर अब तक कंबल दो ही बार उपसभिति के 
सभ्यों ने इस्तीफ़ा दिया हे 'जिसमें केवछ एक दो बार 
नियम संबंधी झगड़े के ऊपर उपसमिति ने इस्तीफा दिया 
था । स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति मे राष्ट्‌ के लिये 
यह अविवेचनापू्ण बात है कि डउपसमिति के समभ्यों को 
सम्माति विसंवाद, के कारण इस्तीफा दे देना पड़े जब कि उन 
में शासन संबंधी अनेकों गुण विद्यमान हों । 

स्विस उपसमिति को एक प्रकार से प्रबंधकारिणी सभा 
भी कह सकते हूँं। इसके सभ्यों के चुनाव में प्रायः 
उनकी प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तोर पर देखी 
जाती है तथा उनमें यह नहीं देखा जाता दे कि वे राज- 
नेतिक नता हैं वा नहीं । स्विस्‌ उपसमिति का एकमात्र काये 
यह है क्रि स्विदजलुंड का शासन उचित विधि पर किया 
जाय तथा समय समय पर नियमों के विषय म॑ जातीय सभा 
को उचित सछाह दी जाया करे | उपसमिति स जातीय सभा 
यह आशा नहीं करती हे कि वह राष्ट्‌ की राजनीति को अपने 
ही हाथ में कर छे ओर इसी बात में उपसभिति की राष्ट्‌ 
में क्या स्थिति हे इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्रायः 
भिन्न भिन्न दलों में से ही उपसभिति के सभ्य चुने जाते 
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हैं पर विचित्रता यह है कि इस पर भी उपसमिति 
का काये बहुत ही अच्छी तरह पर चलता है जब कि उनके 
प्रत्येक सभ्य की आपस में सम्मति एक नहीं होती । 
इसका कारण यही है कि उपसमिति के सभ्य अपने काये में 
स्वतंत्र नहीं हैं। वे तो जातीय सभा के एक प्रकार सेवक 
हैं। जो कुछ भी हो । यह स्विद्जलेंड की ही विशेषता है 
कि वह्दों राष्ट्रीय उपतमिति के सभ्य बड़ी दूरद्शिता से तथा 
निष्पक्षपात से अपना काये करते हैं। वे छोग भिन्न भिन्न 
दलों में से चुन कर आते हैं पर व लोग अपने आपको दलों के 
सिद्धांतों में ही एकमात्र नहीं जकड़े रखते हें। उपसमिति 
के सभ्यों का यह विशेष गुण समझना चाहिए कि वे छोग 
जातीय सभा मे बड़ी बुद्धिमता से भिन्न भिन्न दलों क विचारों 
की भिन्नता को मिटाते हुए राज्यकाय को बड़ी शांति स 
चलात है । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्रायः बारंबार चुने जा सकते 
हैँ, और प्राय: ऐसा होता भी हैं। १८४८ से १८९३ 
तक कुछ मिला कर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य बन चुके 
थे जिनमें से ७ अभी उस समय काय भी कर रहेथे। 
गणना से प्रत्येक व्याक्ति के काय की मध्यमा १० वष निकली 
है । वास्तव में बात तो यह है कि १५ सभ्य छगभग १५ वर्ष से 
ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष से ऊपर 
तक और एक सभ्य ने तो ३० वर्ष से ऊपर तक राष्ट्‌ की 
सेवा की थी । 

उपसमिति का जब फोई सभ्य मर जाता है वा इस्तीफा 
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दे देता है उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी 
कर ०. २ 2 को 
दूसरे व्यक्ति को सभ्य के तौर पर चुन कर भेज देती है । 
उपसमिति के सभ्यों को प्रायः काय बहुत ही अधिक करना 
पड़ता है। बहुत से यत्न किए जा रहे हैँ जिससे सभ्यों के 
परिश्रम को कम किया जाय । इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति 
पर जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका। अब हम कुछ शब्द 
[स्विस न्‍्यायारूय विभाग पर लिख दुना आवश्यक समझते हैं । 
स्विट्जलेंड का न्‍्यायाठलय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का हे । वह्दों मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय 
न्यायालय अपना काये बहुत ही अच्छी 
व्यायाल्य विभाग । तरह से संपादन करते हैं। मुख्य न्‍्याया- 
. छय के अतिरिक्त जातीय सभा तथा 
राष्ट्रीय उपसमिति भी वहाँ न्याय संबंधी काये को करती है । 
स्विट्जलेंड में प्रद्यक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन- 
0 _3६ ८7 जे 
पद्धति द्वारा पूण तोर पर निर्देष्ट हूं । १८४८ में मुख्य न्याया- 
लय की शक्ति बहुत कम थी । १८७४ की निमय धारा से 
रु ९्‌ः 
उसे भी मुख्य शक्ति मिल गई । 
थे ७. ः झा कप 
फोजदारी मुकदसों के निणय के लिये मुख्य न्यायालय 
सारे प्रांतों में भ्रमण करता है। न्यायारूय के भ्रमण की 
दृष्टि से सपूणं खिटजरलैंड पाँच भागों में विभक्त है जिनमें 
बारी बारी से मुख्य न्यायालय चक्कर लगाता हे। वे भाग 
निम्नलिखित है । 
( १ ) फ्रेंच स्विट्जलेंड 
( २) बने तथा उसके चारों ओर का प्रदश 
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( ३ ) जूरिच तथा उसके समीपवर्त्ती राष्ट्र 
( 9७ ) मध्य तथा पूर्वीय स्विदजर्लेंड का कुछ भाग 
(५ ) इटैलियन स्विद्जकैंड 
मुख्य न्यायालय निम्नलिखित विषयों में निणेय करता है- 
१. ( क ) अंतर-राष्ट्रीय विषय । 
(ख ) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय । 
( ग ) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
झगड़ों का निणेय । 
( घ ) शासनपद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि- 
कार संबंधी झगड़े । 
मुख्य न्यायारूय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह 
शासनपद्धति के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी राज्यनियम को 
प्रकट करे । जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में ली है। 
इसमें निम्नीलखित विषय सम्मिलित हैं । 
२. (क ) राष्ट्रों की भिन्न भिन्न समितियों के साथ झगड़े । 
(ख ) राष्ट्रों के राष्ट्रों के प्रति झगड़े । 
( ग ) राष्ट्संघटन तथा राष्ट्रों के झगड़े। 
३. ( क ) राष्ट्रीय अधिकारियों के प्रति विद्रोह या षड़्यंत्र। 
( ख ) अतजातीय नियमों का भंग। 
( ग ) बड़े बड़े राजनेतिक अपराध। 
राष्ट्रीय धपसमिति के अधिकार में इन विषयों का निणेय है। 
( क ) राष्ट्रीय सेनाओं के एकन्नित करने के विषय में । 
(ख ) राष्ट्रीय विद्यालयों की शिक्षापद्धति संबंधी 
विषयों में । 


( १४५ ) 


( ग ) व्यापार की स्वतंत्रता 

( ध ) आगत कर ( [+छ907: 6७छ४८४७८७ ) 

( हः ) व्यय कर ( मल ६2525 ) 

(च ) घार्मिक स्वतंत्रता 

( छ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का औजित्य, अनौ- 
चित्य इत्यादि । 


किन कत-+-"+ >बकम०->मण्प-न्यक, 


१७ 
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सातवों परिच्छेद । 
हंपलेंड | 


»ग्नेज्ी शासन- | अंप्रेजी शासनपद्धति में निम्नालेिखित अंग 
पढ़ति के अंग । | ध्यान देने योग्य है | 

( १ ) राजा 

(२ ) मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति 

( ३ ) गुप्सभा 

( ४ ) प्रतिनिधि सभा 

( ५ ) छाड सभा 


इंग्लेड में बड़ी बड़ी उपाधियों को देना, छाडे बनाना, 

नो तथा स्थंछ सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ब्रिशप, 

राजा की शक्ति तथा आचंबिशप तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्यकर्म- 
अधिकार । चारियों को भिन्न भिन्न राजकाय विभागों 

में प्रबंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 

हाथ में हे । यद्यपि इनमें से बहुत से काये वह राअमंत्रो द्वारा 
ही कराता है, तो भी उसके ये अधिकार कुछ कम नहीं कह्ढे 
जा सकते हूँ । मंत्रिसभा की उपसमिति की सहमति से वह 
अन्य भी बहुत से अधिकारों को काय में छा सकता है परंतु 
इसका उत्तरदातृत्व उपसमिति पर ही होता है न कि राजा 
पर | इंग्लैंड में राजा बनने का अधिकार पूरब राजा के 
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बड़े पुत्र को ही है और उसका प्रोटस्टैंट मत का द्ोना भी 
आवश्यक है| प्रतिनिधि सभा का अधिव ३8 बुछाना, उसको 
'कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यहिं आवश्यकता पड़ तो 
उसे पुनः नवीन ढंग पर चुनाव के डिये प्रेरित करना भ्रादि 
कार्य राज के ही हाथ में हैं। यही नहीं वरन्‌ उपसमित्ति की 
अनुमति ले कर राज युद्ध भी उद्घोषित कर सकता है। राक्षी 
विक्टोरिया के अधिकारों पर निरीक्षण करते हुए महाशय 
बेज्हाट ने लिखा था कि राज्ञी संपूण सेना के हथियार रखव। 
सकती है, लगभग सब के सब राज्याधिकारीेयों को पदच्युत कर 
सकती है, सब जहाजों को बेंच सकती द्वे, कानेवाल को दे कर 
संधि कर सकती है ओर ब्रिटेनी की विजय के लिये 
युद्ध को आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध 
क्षमा कर सकती है, ओर सब से अधिक बात तो यह 
है कि वह इंग्लेंड के सब मनुष्यों को लाड बना सकती हैं। 
सारांश यह है कि राज्ञी अंग्रजी शासनपद्धति के अनुसार चलती 
हुई इंग्लेंड के अतरीय प्रबंध को उछट पुलट सकती है ओर 
एक बुरी संधि या लड़ाई करके सारी जाति को अपमानित 
कर सकती है तथा नो सना ओर स्थर सेना से दृथियार 
रखवा कर सारे के सार देश को अरक्षित कर सकती है । 
महाशय बेज्द्दाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा 
कि शासनपद्धति के अनुसार अग्नेजी राजा के क्या अधिकार 
तथा क्या शक्तियाँ हैं। अब दम अंग्रेजी मंत्रिसभा तथा उसकी 
उपसमिति की पयालोचना करेंगे । 

इंग्लेड में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक है। मंत्रि- 


( १४८ ) 


सभा अपने प्रत्येक काय के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है ओर इसीमें उसकी शक्ति सम- 
मंत्रिसभा तथा उसकी झने। चाहिए, क्योंकि यदि वहद्द राजा के 
उपसमिति । प्रति जिम्मेबार होती तब तो इंग्लेंड की 
शासनपद्धति में राजा की शक्ति अनंत दो 
जाती । अंग्रेजी शासनपद्धति में जो कुछ विचित्र बात है वह 
यद्दी है कि महामंत्री राजा द्वारा चुना जाता है पर उसका 
उत्तरदातृत्व उसके प्रति नहीं रहता अपितु प्रतिनिधिसभा 
के प्रति होता है । अंग्रेजी राजा विजयी दल के किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी स्वीकृति ले कर ) मद्दामंत्री बना देता है । 
महामंत्री अपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिसभा 
बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्रायः सहमत दोता है । रंग्लेंड की शासनपद्धति में 
महामंत्री की शक्ति बहुत ही अधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार द्वी नए नए व्यक्तियों को छाडे बनाया जाता 
हैं, और साम्राज्य के प्रद्येक भाग के शासकों को नियत करना 
भी उसी की इच्छा पर है । मंत्रिसभा प्राय: अपना काये 
उपसमिति द्वारा ही किया करती है । उस उपसमिति 
के सभ्य प्रायः निम्नलिखित अधिकारियों में से ही 
द्ोते हैं । 
(१ ) मुख्य कोषाध्यक्ष 
(२) छाडे सभा का प्रधान 
(३ ) गुप्तसभा का प्रधान 
(४) मुद्रा-सचिव 


(६ १४९ ) 


( ५ ) आयव्यय सचिव 
(६ ) पाँच राष्ट्रीय सचिव | 
(के ) स्वदेश सचिव [ 
(ख) विदेश सचिव 
( ग ) भारत सचिव 
(घ ) उपनिवेश सचिव 
( € ) युद्ध सचिव 
(७) नो सनाधिपति 
(८ ) आयलेंड का प्रधान 
(९) स्काटलेंड का मंत्री 
(१०) डाकखाना सचिव 
(११) शिक्षा सचिव 
(१२) कृषि सचिव 
(१३) नागरिक सभा प्रधान 
(१४) राज प्राडविवाक 
(१५०) लंकास्टर की डची का चांसलर 
(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीक्षक 
(१७) आयलेंड के प्रधान का मुख्य मंत्री 
परंतु यहाँ पर यह न भूछना चाहिए कि इंग्लेंड में यद्यपि 
मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है परेत्षु उसके छिये उसे 
राजा की स्वीकृत छेनी पड़ती । महामंत्री के भिन्न भिन्न पदों के 
ग्रहण करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित २१ 
संख्या घटती बढ़ती रहती है । इंग्लेंड में उपसमिति ही राज्य 
का काय करती है तथा विरोधियों के आशक्षिपों का उत्तर देती 
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है। उपसमित्ति के पराजय होने पर सबके सब मंत्रियों को 
अपना पद छोड़ कक हे तथा नवीन महामंत्री अपनी 
नई मंत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है । 


अग्रेजी शासनपद्धति में मं॑त्रिसमा की यह उपसभिति एक 
बड़ा भारी अंग है। गुप्तसभा के विषय में हम आगे चछ कर 
लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की सूख्या बहुत अधिक होती है अतः 
बह राजा को उचित सम्मति देने के लिये अयोग्य है। आज 
कल गुप्ततभा का यह काये मंत्रिसभा की उपसमिति ही 
करती है। उपसमिति के कारण राज्यकाय ठीक तोर पर 
चलता है ओर संपूर्ण काये की जिम्म्ेवारी ले लेने में भी वह 
समथे द्वो जाती है । 

मुख्य मंत्री की राजनीति जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा 
को स्वीकृत न हो, उस दशा में मुख्य मंत्री राजा से प्राथना कर 
राजा द्वारा प्रतिनिधि सभा को बखोसत करवा कर नए सिरे से 
चुनाव के छिये प्रेरित करता है । इस प्रकार करने से मुख्य 
मुख्य प्रश्नों पर तथा प्रस्तावों पर 'प्रजा की क्‍या सम्मति है' 
यह राज्य को पता छूगता रहता है | यह हम पहले ही लिख 
चुके हैँ कि मुख्य मंत्री को राजा ही नियत करता है। 

जिस समय 'मंन्रिसभा तथा उसकी उपसभिति की रीति 
प्रचलित भ हुई थी उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्री 
पर आशक्षिप किए जाने पर अपना अपमान समझ हछिया करता 
था, क्योंकि मुख्य मंत्री को वही नियत किया करता था। अपने 
आदमी की रक्षा कौन नहीं करता है ? परंतु मंत्रिसभा की 


४ 
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रीति से यह दूषण हट गया है। राजा अब एक निष्पक्षपात 
न्यायाधीश की स्थिति में है, जो कि !अध में जिस दल का 
नेता प्रबछ हो उसी को राज्यभार सुपुर्द| कर देता है ओर उस 
इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है कि उसका कौन मित्र है 
तथा कोन मित्र नहीं हैं । प्रतिनिधि सभा तथा राजा को 
परस्पर मिलानवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती 
है। अंग्रेजी राज्यनियमों के अनुसार राजा सदैव निश्रोत तथा 
निर्दोष हुआ करता है | यह तभी हो सकता है जब कि राजा 
की किसी भी काये में जिम्मवारी न हो। मंत्रिसभा की प्रणाली 
से अब सब कारयों का जिम्मेवार मंत्री ही हो गया हैं। यदि 
शासन में कुछ भी बुराई आती ह तो मंत्री को ही पदच्युत होना 
पड़ता है तथा दूसरा मंत्री उसके स्थान पर शासन के लिये 
नियत कर दिया जाता है। सारांश यह है कि मंत्रिसभा की 
प्रणाली से अब ब्रिटन का राजा सवप्रिय हो गया है | प्रजा में 
अब समालोचना यदि किसीकी होती है तो तात्कालिक मुख्य 
मंत्री तथा उसकी उपसमिति की ही । 

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है परंतु उसकी अंग्रेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अंग्रेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों के 
अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर निभर हूँ और 
इसका कारण भी है । अंग्रेजी शासनपद्धति का जन्म आकस्मिक 
तहीं दुआ है, अपितु उसके प्रत्यक अंग को वत्तेमानकालीन 
स्वरूप प्राप्त करने में पयाप्त काछ लगा है। इस दशा में लिखित 
अधिकारों की अपेक्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
प्राग होना स्वाभाविक है। फरासीसी शासनपद्धति का जन्म 
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आकस्मिक है, अतः बहाँ मंत्रियों के अधिकार शासन-पद्धति 
द्वारा निर्णीत तथा । हक हैं। फ्रांस की जनता स्वतंत्रता 
की अटंत प्रेमी है ।। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे पसंद 
नहीं है । परिणाम इसका यह है कि फरासीसी प्रतिनिधि सभा 
यदि फरासीसी मंत्रियों के किसी साधारण बात पर भी विरुद्ध 
सम्मति दे दे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता हे परंतु 
इंग्लेंड में यह दशा नहीं है ।' इंग्ढेंड में मंत्रिसभा के पास 
पर्याप्त शक्तिशाली साधन विद्यमान हैं। अंग्रेजी मंत्रिसभा राजा 
की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर पुनः चुनाव के 
लिये प्रोरेत कर सकती है | फरासीसी मंत्रिसभा ऐसा करन में 
शक्ति रखते हुए भी असमथ हे । प्रधान तथा राप्ट्ससा की 
स्वीकृति से फरासीसी मंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा को बरखास्त 
कर सकती है,परंतु फरासीसी प्रधान नाममात्र का ही शासक होता 
है । वह प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर अपने प्रति विरोध नहीं 
खड़ा करना चाहता | परिणाम इसका यह हो गया है कि फरा- 
सीसी मंत्रिसभा यद्यपि अंग्रेजी शासनपद्धति को देख कर बनाई 
गद्े थी तथापि अंग्रेजी मंत्रिसभा की अपेक्षा वह शक्ति में 
अत्यंत न्‍्यून हो गई है । अंग्रेजी मेत्रिसमा का नियम-निर्माण 
में बड़ा भारी हाथ है | फ्रांस में नियम-निर्माण का काय प्राय: 
उपसमितियों के «अधीन हैे। फल इस काये का यह 
है कि फरासीसी मंत्रिसभा अंग्रेजी मंत्रिसभा की अपेक्षा 
शक्तिहीन है । 

फ्रांस में कुछ एक ऐसे ओर भी कारण हैं जिनप्ते फरासीसी 
मंत्रिसभा अंग्रेजी मत्रिसभा के सदृश काम करने में असमथ 


( १५३ ) 


. 4 ः« ५ कर स् 
हो गई है। फ्रांस में दलों के इतिहास” नामी शीष॑क में 
हमने विस्तृत तौर पर दिखाया है कि हे हाँ पर बहुत से दल 
हैं। जितने बड़े बड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं उतनी दी 
वहाँ दलों की संख्या है| विचित्रता यह है कि एक फरासीसी 
मंत्रिसभा पराजित हो कर जब टूटती है तो उसके बहुत से 
सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाते हैं। सारांश 
यह है कि फ्रांस तथा इंग्लेंड की मंत्रिसभा की रीति आपस मं 
एक दूसरे से भिन्न हे । 

(७ भी 4 कु श्र ७ कोरी 

अंग्रेजी गुप्तसभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य होते है । 

४ छ चर 6 ९5 
(१ ) राजपरिवार के सभ्य, ( २) कंटरबरी का आचंबिशप, 
( ३ ) छंडन का बिशप, (४ ) छाडे चांसलर, 

(5 
गुप्तभा। (५० ) मुख्य न्यायाधीश, ( ६ ) मुख्य बोड्स का 
प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का 'थ्रवक्ता?, (८) इंग्लेड 

छ. शो . ७ >> ४ 
क राजदूत, (९) उपानेबशा के शासक, ( १० ) इग्लंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के 
सभ्य की उपाधिप्राप्त अन्य सब पुरुष | 


गुप्तभा का आधिवेशन राजप्रासाद में होता है । नए 
राजा की उद्धोषणा यही सभा करती हे और प्रतिनिधि 
सभा के बर्खास्त करने तथा बुलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए छोषणापत्न इसीमें तय्यार होते हें। इसकी कई एक उपस- 
मितियाँ हैं जो कि भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादन किया 
करती हैं। दृष्टांत के तोर पर 'न्य|य उपसमिति' ही को छीजिए | 


इसके हाथ में भारत तथा उपनिवेश्ञों की जनता की प्राथनाओं 


( १५७ ) 


को सुनना है । इसी प्रकार गुप्रसभा की 'शिक्षा उपसमिति” 
शिक्षा-संबंधी प्रबंध ९करती हे। इसकी क्रषि तथा व्यापार 
संब्रधी उपसमितियाँ' भी हैं जो कि अपने अपने विभाग का 
निरीक्षण तथा प्रबंध करती हूँ । 
इंल्छेड की प्रतिनिधि सभा में जो आज कल सभ्यों की 
संख्या है वह सदा से उप्तमें नहीं चढी आई है । समय समय 
पर सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब ६७० के 
प्रतेनिधि सभा। छगभग है। इसमें किन किन प्रदेशों के कितने 
कितने सभ्य हैं इसका व्योरा निम्नलिखित है- 


इंग्लिश काडंटियाँ २०३ सभ्य 
इंग्लिश बरों २३७ )) 
इंग्लिश महाविद्यालय ५ 
स्काच काउंटियाँ ३५९ श 
9३ बरो २१ )9 
».. महाविद्यालय २ न 
आयरिश काउंटियाँ ८५ है 
»... बरों १६ के 
5७. महाविद्यालय २ ११ 
६७० 


प्रातेनेधि सभा के सभ्य ५ वर्ष के लिय चुने जाते हैं। 
इग्लेंड मे प्रातानिधियाँं का जनसंख्या से अनुपात १: १५००० 
हूं। छाड़, न्यायाधांश, रामन केथोलिक पादरी, राज्य- 
पदाधिकारी, राज्य-दंडित पुरुष, दिवालिए आदि तथा अन्य 


( १५५ ) 


कई प्रकार के ऐसे ह्वी व्यक्तियों को छोड़ कर प्रतिनिधि सभा 
के सभ्य चुने जाने का प्राय: सभी हक को आधिकार है । 
यद्यपि सभ्य के तौर पर चने जाने के लिये कोई शिक्षा तथ। 
संपत्ति संत्रधी केद नहीं लगाई गई है परंतु संपत्ति के बिना 
प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है । क्योंकि इंग्लेंड में भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता है। 
इस दशा में निधनी पुरुषों का प्रतिनाधि सभा का सभ्य 
बन कर लंडन में निवास करना काठिन है | गणना से मालूम 
हुआ है कि सभ्यों का ५ पोंड के लग भग प्राति दिन व्यय 
होता है | यह शक्ति नि्धनियों के पास कहाँ है कि बे लोग 
इतना व्यय कर सके ! 

कुछ वर्षा से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को ६०००) रु० 
की वार्षिक वृत्ति मिछती है। 

यह पहले ही छिखा जा चुका द्वे कि प्रतिनिधि के सभ्यों 
का समय पाँच वष का है । परंतु अंग्रेजी शासनपद्धति में मंत्रि- 
सभा की रीति ही मुख्य है | परिणाम इसका यह हुआ है कि 
अभी तक प्राय: कोई भी प्रतिनिधि सभा अपने पूण समय तक 
विद्यमान नहीं रही है । औसत से जहाँ इसकी स्थिरता का 
समय चार वष स भी कम निकलता है वहाँ पिछली सदी 
की लंबी से लंबी प्रतिनिधि सभा छ वष, एक मास तथा 
बारह दिन तक ही विद्यमान रही थी । 

पतिनिधि सभा अपना ० प्रवक्ता ” आप चुनती है 
पर उसके क्छाक तथा सार्जेण्ट एट्‌ आमस राजा द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रातिनिधि सभा का बहुत सा समय तो 
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मंत्रिसभा की उपसामिति के अ्स्तावों आदि के पास करने 
में छगता है । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों के अपने 
वण्याक्तिक अधिकार है त पर्याप्त हैं। फोजदारी मुकदमा, 
न्यायालय का अपमान, दिवाला आदि अपराधों को छोड़ कर 
अन्य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा का सभ्य पकड़ा 
नहीं जा सकता है| प्रतिनाधि सभा अपने सभ्यों को अप- 
राध करने पर सभा से निकाछ सकती है परंतु उन्हें पुनः 
चने जाने से नहीं रोक सकती है। प्रतिनिधि सभा अपने विरुद्ध 
अपराध करनेवाले को केद कर सकती है ओर यह कैद तात्का- 
लिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे नहीं | 
वह अपने अधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा सकती हे । सब प्रस्ताव 
पहले पहल इसी सभा में आते हैें। आय व्यय संबंधी 
बजट तो प्रतिनिधि सभा में ही पहल उपाश्थित किया जाता है। 


॒ 


कम | प्रतिनिधि सभा के सदश छाडसभा की संख्या 

बदलती रहती हे, जिसका ब्योरा इस प्रकार है। 
सन्‌ सभ्य 
१२६५ 8 ,« . १३९ 
१६०० धर किक ५९ 
१७६५ अप « न०२ 
१८५५ कह »«. ४४५ 
१८६५ «४४ « - ४०४ 
१८९५ 8 »... ५७१ 
१८९७ के ०». ८० 
१९०० जे ०» ५८६ 
१९०९ 880 ४४$- पे 


आजकल 2४ -«. ६२२ 
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लछाडसभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति इस प्रकार हैं- 


रायल (२०ए७ं ४ छ 
आचबिशंप #7०ा>5४॥8०7 २ 
ड्यूक 42प/765 मा 
मार्किस +[०70५घ४८५७९७५ ... २३ 
अलेज््‌ 7५97]5 ,« १४० 
बेकाउंट ए]8८०0 ५ .«-. ४७ 
बिशप उि5095. .... २४७ 
बेरन उाणा5.. ... ३६१ 

६२२ 


भिन्न भिन्न प्रदेशों के सभ्य उपरिक्तिखित ६२२ सभ्यों में 
इस प्रकार विभक्त हैं । 





इंगलेंड तथा वेल्स के पियर ... ५५२ 

». » आचविश्प्प ... २ 

११ बिशप्‌ 2 २४ 
स्काटूलेंड के पियर हक. 
आयर्लेंड के पियर ४६5... 
६२२ 





छा सभा के जहाँ समूहरूपेण अपने अधिकार हैं वहाँ 
प्रातानिधि सभा के सरश उसके व्यक्तियों को भी पर्याप्त अधि- 


( १५८ ) 


कार प्राप्त हें, जो कि इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं । 
(१) छाडे सभा जैपने विरुद्ध अपराध करनेवालों को कैद 
तथा उन पर जुर्माना कर सकती है. (२) प्रत्येक लाडे को सभा 
में वक्‍तृता देने की पूण स्वतंत्रता है, ( ३ ) जब 
श-छाई सभा. कोई नया छाड बनाया जाता है तब छाड सभा 
के अधिकार | यह देखती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई 
है, ( ४ ) लाडे सभा के पास अपीढें जाती हैं, 
(५ ) प्रतिनिधि सभा के राज्यकमंचारियों के विरुद्ध अभि- 
योग इसी सभा में होते हैं तथा यही निणय देती है, 
(६) नाबालिग, विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने दफादारी की 
शपथ न खाई हो ) छाड सभा में नहीं बठ सकता हैं, 
(७ ) कोई छाड सभा में नया प्रस्ताव पेश कर सकता हे । 
प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए प्रस्ताव इसी सभा में आत 
हैं और यदि यह न पास करे तो वे प्रस्ताव राजा क पास 
नहीं भज जाते परंतु यदि कोई प्रस्ताव तीन बर प्रतिनिधि 
सभा में स्वीकृत हो चुका हो तो छाडे सभा की अम्बीकृति 

रहने पर भी वह नियम बन जाता है । 
(१) लाड सभा में जाते हुए या बैठ हुए छाड पकड़ या 
कैद नहीं किए जा सकते, (२ ) पार्लियामेंट के खुलन की 
सूचना राजा को प्रत्यक छाडे के पास 
स्‍>डाई के अधिकार। भेजनी पड़ती है, (३ ) छाडेज जूरी के 
सभ्य नहीं हो सकते हूं । 


लछाड सभा के अधिकारों को दिखाते हुए लिखा गया है 


( १७९० ) 


कि प्रजा की अपीले छाड सभा के पासे दी जाती हैं । छाड 

सभा ने न्‍्यायारूय क, तौर पर संतोषप्रद 

१-छाढे सभा का काम किया है यह कईना अति कठिन है । 
न्यायालय संबंध अंग्रेज जाति के झगड़ों की सूची जिस प्रकार 
अधिकार । बढ़ती गई छाडे सभा की इस मामले में 

सर्वेथा अयोग्यता भी जनता को क्रमशः मालूम 
होती गई । महाशय अरस्किन की सम्मति भें आक्तात्रि के 
अनंतर छाडे सभा में एक भी अच्छा भ्राइविवाक न रहा था 
जा ॥कि जनता की अपीछों का उचित रीति पर निणय कर 
सकता। १८५६ में इंग्लेंड में यह खबर फेली कि लाड 
सभा में राज्यनियर्मों से अभिज्ञ किसी न किसी व्याक्ति को 
सभ्य अवश्य होना चाहिए तथा इस बात के लिय एक प्रस्ताव 
पास किए जाने का इरादा भी था परंतु छाड सभा की गलती 
से ऐसा न हो सका । परिणाम इसका यह हुआ कि कुछ ही 
समय के बाद 'मुख्य न्यायालय के न्याय संबंधी नियम! 
(5797९07८ (०07 ०0 गंप्रधा८क्ाप्र7८ 3०६) से लाड सभा के 
हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सवथा ले लिया जाता 
परंतु १८७५ के नियम से उसको कुछ कुछ अधिकार पुन: 
प्राप्त हो गए अब यह राज्यनियम हो गया है कि जब तक 
लाडे सभा में निम्नलिखित तीन व्याक्ते उषस्थित न हां तब 
तक उसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं। वे तीन व्यक्ति 
ये हं-( १) छाडे चांसलर ( 7,070 ((॥97०८!]07 ) 


( २ ) अपील के लाडस ( 7.07065 ० #/&976९2] व॥ 
५)7079&79 ) 
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(३ ) कोई एक छाडे जो कि न्यायालय विभाग में 
अधिकारी रह चुका ठो । 
छाड सभा के र|भ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे परि 
चित हों या न हों, अपी्लों का निणेय उस सभा में बहु- 
सम्मति से ही होता है। इस प्रकार छाड सभा के न्याय 
संबंधी अधिकार पर जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका है। 
अब हम इसके नियम संबंधी अधिकारों का निरीक्षण करेंगे। 
लाडे सभा के नियम-निर्माण में प्रायः प्रतिनिधि सभा 
के सहश ही अधिकार हैं । प्रतिनिधि सभा को आर्थिक विषयों 
के मामले में छाड सभा की अपेक्षा कुछ 
२ लाड़ समा के अधिक अधिकार प्राप्त हें। किसी भी सभा में 
नियम-निर्मोण. आर्थिक विषयों के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव 
स्‍वेधी अधिकार । पेश हो सकता है तथा उससे पास होकर 
दूसरी से पास करवाया जा सकता है। 
जैयाक्तिक प्रस्तावों में तो छाडे सभा की ही प्रधानता है और 
इसमें कारण यह है कि उसके प्रधान को बहुत से राज्य- 
काये नहीं होते हैं अत: वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी 
कार्यों पर विशेष ध्यान दे सकता है । आर्थिक भ्रस्ताबों का 
तो प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक 
है। सुधार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा में ही 
पहले पहल जाते हैं । इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि 
सभा दी छाड़े सभा की अपेक्षा अधिक उदार विचार की है । 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इंग्लेंड में संकुचित 
विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभी प्रधानता द्ोती ६ तब 
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यह बात नहीं रहती | सर विलियम एसन का कथन है कि 
महाशय ग्लेडस्टन तथा डिज़रैली के मंत्रित्वकाल में प्राय: बहुत 
से प्रस्ताव छाडे सभा में ही पहले पहकछु पेश हुए थे । इस 
विषय पर इतना ही लछिख कर अब छाडे सभा के शासन 
संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला जायगा । 
यह कहना सबरथा श्रम में पड़ना होगा कि इंगलेंड म॑ं छाड 
सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सम्मप्र ने चूस छिया है। 
वास्तविक वात तो यह है कि इंगलेंड की 
लाडे सभा के शाप्तन दोनों ही मुख्य सभाओं की शक्ति को 
संबंध आधैकार। अंग्रेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है । आज 
कछ दोनों ही सभाओं में बेयक्तिक 
प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति दिन कंम हो रही हैं। अंग्रेजी 
शासनपद्धति पर छिखनेवालों की सम्मति में मंत्रिसभा 
की बढ़ती हुई यह शाक्ति इंगछैँंड के लिये दानिकर है। 
महाशय लो ने बड़े गंभीर विचार के अनंतर कहा है कि 
“प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना निरथेक हे । 
यह तो आज कर मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
की एक मात्र विवादभूमि हो गई है । आज कल 
राजनेतिक विवादों की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि 
सभा कर रही है|” छाडे सेसिल ने एक बार प्रतिनिधि सभा 
में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि--'हम लोग वेयक्तिक अधि- 
कारों के अतिक्रमण को प्रायः सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर 
यह सुना देना भी आवश्यक प्रतीत द्वोता है कि प्रतिनिधि 
सभा की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में 
११ 
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दिन पर दिन चली जां रही है......इसका क्या कारण है ? 
इसकी कोई परवाह, नहीं करता है। सभ्यों के अधिकार 
किन रहे हैं परंतु इस|सभाभवन के बाहर किसी भी व्यक्ति 
को इसकी कुछ भी चिंता नही है. ... ... ..”” । महाशय छार्वेल 
ने बहुत सी गणनाओं के अनुसार यह स्पष्ट तौर पर दिखाया 
है कि किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि- 
सभा दिन प्रति दिन छूम द्वाथ दे रही है। आपका कथन 
है कि १८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ 
प्रस्तावों में सुधार किया गया था, और १८७४ से 
१८७८ तक केवल एक ही प्रस्ताव में तथा १८९४ से १९०३ 
तक केवल दो ही प्रस्तावों में सुधार किया गया था। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि छाडे सभा ने ही केवछ अपनी 
शक्ति को नहीं खोया हे अपितु प्रतिनिधि सभा भी वैसी 
ही दशा में है । इन दोनों सभाओं की शक्ति यदि 
किसी ने चूस ली है तो वह केवल मंत्रिसभा है। सारांश यह 
कि लछाड सभा ने यदि अपनी शाक्तियाँ ख्रोई हैं तो यह न 
समझना चाहिए कि उसने वे शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा को 
दे दी हैँ । प्रतिनिधि सभा बेचारी तो स्वयं भी शक्तिहीन हो 
गई है। इन दोनों सभाओं की शक्ति तो मंत्रिसभा ले गई है। 
प्रतिनिधि सभा तथा छाड सभा के बीच में एक अतर अवश्यमेव 
है। वह यह है कि मंत्रिसभा पहले पहल प्रतिनिधि सभा को 
ही नशा पिलाया करती है। 


यह पहले ही छिखा जा चुका है कि आर्थिक प्रिषयों में 
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प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा छाड सभा की शक्ति न्यून है । 
आर्थिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा ग्रें ही पहले पहल पेश 
होना आवश्यक है ओर यह उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि 
जिस समय संपूर्ण राष्ट्‌ के चछाने के लिये प्रतिनिधि सभा 
को ही धन देना हो उस समय धन सरूबधी प्रस्ताव भी 
उसीसें पेश होने चाहिएँ । 


प्रतिनिधि सभा ने छाड सभा से यह अधिकार सब्वधा 
ही अपने हाथ में छे लने के लिए १६६१ में पहले पहल 
प्रयत्न किया । १६६१ में छाडे सभा न वेस्टमिनिस्टर की सड़कों 
को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में भेजा | प्रतिनिधि सभा ने उपरोक्त सिद्धांत 
के अनुसार उसे पास न किया तथा कहा कि “धन संबंधी 
प्रस्ताव पहले पहल उन्हींके पास पेश होने चाहिएँ जब 
कि रुपए उन्हीं को देने हें।” इस काये के अनंतर प्रति- 
निधि सभा ने अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास 
कर क छाडे सभा के पास भेजा । छाडे सभा ने उस पर एक 
टिप्पणी चढ़ा कर अपन यहाँ से पास कर के प्रतिनिधि सभा के 
पास पुनः भेज दिया । परिणाम इसका यह हुआ कि वह 
प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया । अगले ब्नष पुनः इसी प्रकार 
का एक प्रस्ताव प्रतितिधि सभा में पास हो कर छाडे सभा में 
पहुँचा। छाड सभा ने ढील्ढाल की तथा कुछ एक बंंद्र- 
घुड़कियाँ दिखछा कर उसे पास कर दिया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि प्रतिनिध्रि सभा ने यह अधिकार उसके हाथ से 
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सदा के लिये छीन लिया । १८७८ में छाड सभा आर्थिक 
विषयों में सबथा निःशक्त हो गई तथा उसके अनंतर 
शासनपद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर काम करने छगा 
कि “राजा को प्रद्मक प्रकार की आर्थिक सहायता देनेवाढे 
प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में पहले पहल पेश होना 
आवश्यक है ओर लाड सभा उनमें कॉट छाँट कुछ, भी 
नहीं कर सकती। जो कुछ .उसके हाथ में है वह यही है 
कि चाह वह उन प्रस्तावों को पास करे या न पास करे”? | 


यह भी पूर्व लिखा जा चुका है कि छाड सभा प्रति- 
निधि सभा की अपक्षा संकुचित विचार की है। उदार दल- 
वालों की यह सभा बहुत ही अधिक काँट छॉट किया 
करती है। 

प्रतिनिधि सभा के बहुत से प्रस्ताव उचित रीति पर ध्यान 
रख कर नहीं बनाए जाते हैं । छाड सभा उन भ्रस्तावों का 
संशोधन किया करती है । संशोधन करने के लिय साहस, 
स्वतंत्रता, निष्पक्षपात इन तीन गुणों की अल्यत अधिक 
आवश्यकता द्वोती है। लाडे सभा में साहस, तथा स्वते- 
त्रता ये दोनों गुण विद्यमान हैं पर शोक की बात है कि उसमें 
निष्पक्षपातता का गुण नहीं है । 

छाड सभा जातीय दलों के विचारों से प्रायः प्रभावित 
हो जाया करती है जिससे प्रस्तावों का संशोधन उचित रीति 
पर नहीं होने पाता । राजनीतिश्ञों की सम्मति हे कि 
समय पा कर छाडे सभा में यह गुण भी श्रा द्वी जायगा । 
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इंगलेंड भें छाड सभा से जाति को जो कुछ छाभ पहुँचते 
हैं वे भुलाए नहीं जा सकत। इंगलढेंड एक मात्र ठाडे सभा के 
कारण भयानक आइ्रांतियों का पात्र न हो 
४. लछाडे समा सका । छाडे सभा का उच्छेद कर राज्य 
का समुच्छेद की संपूण नियामक शक्ति एक सभा के 
हाथ में दे देना इंगलेंड के लिये सब्ेथा 
हानिकर है। यदि किसी देश को भाक्रांतियों की चाह हो 
तो वह यह काम करे | संपूण सभ्य देशों की शासनपद्धतियाँ 
यही बता रही हैं कि देश की नियामक शक्ति को एक सभा के 
हाथ में कभी भी न देना चाहिए । इंगछेंड ने तो ऋमवेल के 
समय में ऐसा करके फर भोग ही लिया है । रंप ने १६४९ 
की ?७ माच को राजा के पद को जाति के लिये अना- 
वश्यक तथा भयानक ठहराया ओर उसी के दो दिन बाद 
छाडे सभा पर भी अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक्र 
नियम द्वारा सदा के लिये मूलोच्छेदन कर दिया | उस नियम 
के शब्द निम्नलिखित हेँ-- 
वह एण्रागाणाड ० क्‍आशॉधातव--नीग्रतामगर 0४ 
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इस प्रकार छाडे सभा को सवेधा नष्ट कर अंग्रेज जाति 
के कुछ सभयों ने इगढेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यत्न किया परंतु वे छठोग सफल न हो सके तथा अंग्रेज 
जाति को कुछ ही समय के बाद 'राजा' तथा लाड सभा इन 
दोनों का ही पुनः उद्धार करना पड़ा | यह हमारा तात्पये 
नहीं है कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफछता से नहीं चल सका है । अत्यंत उन्‍नत आचारवाली 
जातियों में यह संभव है । परंतु आजकल कोई भी जाति 
इतने उच्च आचार की नहीं हे । अत: एक नियामक सभा 
द्वारा शासन का सफलता से होना भी कठिन ही हो गया है । 
महाशय वाल्टर बेज्हाट ने बहुत ही ठीक कहा है--- 

“४ परिपूर्ण तथा अति योग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी: 
देश में हो तो उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्सभा या 
छाडे सभा का होना सवथा द्वी निरर्थक है । परिपूर्ण तथा 
अति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पये यह है कि वह 
पृण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च 
आचार के हों, जिनमें क्रोध, छोभ, मोह, इषा, ढेष आदि दूषणों 
की सत्ता न हो तथा जिनमें विचारशक्ति इस सीमा तक हों 
कि उनके कार्यों में तथा विचारों में त्रुटि का स्थान तक भी 
न रहता दो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के पुनः 
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निरीक्षण की कुछ भी आवश्यकता न हो। यदि इस प्रकार के 
सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हों तो उस 
देश के ढिये किसी दूसरी राष्ट्सभा या छाडे सभा का रखना 
सबेथा ही अनावश्यक है । अनावश्यक ही नहीं अपितु अत्यंत 
हानिकर है । परंतु यदिशदैसी दशा न हो, तब तो दूसरी सभा 
का होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि दूसरी सभा कोई 
देश न रखे तो उसे उसका बुरी फल भी अवश्य ही भोगना 
पड़ेगा, इस में संदेह करना व॒था है।” 


( १६८ ) 


आठवों परिच्छेद । 
अआादिया हंगरी । 


आस्टिया हंगरी का सम्मिलन विचित्र हैँ और उसकी 
शासनपद्धति भी अपूबव दी कद्दी जा सकती है। आस्ट्रिया 
तथा हंगरी में बहुत सी भिन्न भिन्न भाषाभाषी जातियों 
का निवास्र है। जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती हैं 
तथा एक जाति दूसरी को कुचछन का यत्न करती रहती है । 
हंगरी में मगयार जाति की प्रधानता द्वै पर आस्टिया मे 
ऐसी दशा नहीं है | आस्टिया में जमेनों की शक्ति को अन्य 
जातियां कम नहीं कर सकती हं। इतना ही होता तो तब 
भी कोई बात थी। आरिदिया हंगरी का संघटन भी सवथा 
अपूर्ण है । राजनेतिक मामछों को छोड़ कर आस्टिया के 
साथ हंगरी का वेसा ही संबंध है जैसा कि एक विदेशीय 
राष्टू का होता है । यहां पर यह भी न भूलना चाहिए कि 
आस्टिया तथा हंगरी के संघटन की शर्तें भी निश्चित नहीं हैं । 
कई एक हंगेरियन राजनीतिश्नञों की सम्मति है कि आस्टिया 
से संबंध के विषय में हंगरी सवेथा खतंत्र है । इसी प्रकार के 
शासनपद्धति संबंधी और बहुत से झमेले हें जिनका कि 
समझना सवेथा कठिन है जब तक कि आस्टिया इंगरी की 
शासनपद्धति की उत्पात्ति के इतिहास पर एक दृष्टि न डाली 
जाय । अब इसी विषय पर कुछ शब्द्‌ लिखे जायेंगे। 


फ्रांस की आक्रांति का आधार समानता, खतंत्रता तथा 


( १६९ ) 


आतृभाव पर था यह किसीसे भी छिपा नहीं है.) फ्रांस की 

आक्रांति ने उपरिष्ठिस्तित भावों से संपूर्ण 

आर्ट्या इंगरी की युरोप को गुजा दिख । यह होते हुए भी 

शासनपद्धति का युरोप में जातीयता के भावों ने पूवापेक्षा 

उदभव।. और भी अधिक बल पकड़ा। सारा का 

सारा युरोप भिन्न भिन्न जातियों का आगार 

हो गया ओर य जातियाँ एक ' दूसरे को दबाने की चेष्टाओं 
में प्रवृत्त हो गई । 

इस अवस्था से आष्टिया का जो कष्ट पहुंचा उसका 
वर्णन करना कठिन है| आस्टिया में बहुत सी जातियाँ रहती 
थीं ओर अब भी रहती हैँ | जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियों 
ने पारस्परिक विद्वेष से संपूर्ण युरोप में कलह की आग जला 
दी उसी प्रकार आस्टिया को भिन्न भिन्न जातियों ने आपस 
में कलह कर दुबेल करता प्रारंभ कर दिया । 

१८४८ में आस्ट्रिया में जनता ने सम्राट्‌ के प्राठि 
विद्रोह किया और उसको राज्य पर से हटा दिया । 
सम्राद्‌ के इटेलियन तथा हंगेरियन ग्रांत सदा के लिये खतंत्र 
हो गए | कुछ समय के अनंतर रूस की सहायता स 
सम्राद ने जनता के विद्रोह को शांत किया और अपने पद 
को स्थिर करने का यत्न किया | १८५९ के इटैलियन युद्ध में 
नेपोलियन तृतीय से आस्टिया पराजित हुआ और कुछ 
वर्षों के बाद ही बिस्माक से भी बहुत ही बुरी तरह से 
उसे अपमानित होना पड़ा । 

इन भयानक चोटों तथा अपमानों से शिक्षा ले कर 
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सम्नाद्‌ ने औनी प्रजा को संतुष्ट करना तथा शांत करना 
अपनी शक्ति तथा स्थिति के लिये उचित समझा । इस महान 
कार्य के छिये सम्राद ने' बैरन बूस्ट (28707 ८080) नामी ' 
एक विदेशी से सहायता छेनी श्रारंभ की। बेरन्‌ बूस्ट ने 
आस्ट्रिया के छिये जो काये किया वह आस्ट्रियन कभी भी 
नहीं भूछ सकते हैं। इटछी का प्रांत आस्टिया के हाथ से 
सदा के लिये ही निकल चुकां था। हंगरी भी सदा के लिये 
पृथक्‌ हों जाता यदि यह महानुभाव आस्टिया पर कृपा न 
करता | इसने आस्टिया के साथ हंगरी को विचित्र विधि से 
जोड़ा। इसने आस्ट्रिया के लिये जिस शासनपद्धति का 
निम्मोण किया वही आज तक आरिटिया में प्रचलित है । 
आस्टिया सतन्नह प्रांतों में विभक्त है। प्रत्येक प्रांत में 
भिन्न भिन्न जातियों का निवास है । जातियों की भिन्नता का 
अनुमान इसीसे छगाया जा सकता है कि राष्ट्संघटन की 
जातीय सभा में भिन्न भिन्न आठ या नो भाषाओं में सभ्यों 
को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है । आस्ट्िया में सम्‌ 
१८९० की ३१ दि्सिंबर को निम्नलिखित जातियाँ तथा 


मनुष्य रहते थे-- 
जमेन ८४६१५८० 
जेच ' ५४७२८७१९ 
पोल ३७१९२३२ 
रूथानियन ३१०५२२१ 
सस्‍लावीनियन ११७६६७२ 


इटेलियन्‌ ६७५३०५ 


( १७१ ) 
क्रोद्‌ और सबे ६४४९२६ 





रूमानियन २०९११० 
अन्य जातियां ४३०७४९६ 
कुल २३८९५४१३ 


आस्ट्यन शासन-पद्धति में भिन्न भिन्न जातियों का' 
बड़ा भारी हाथ हे। परंतु इंस विषय को स्पष्ट करने के 
पहले यहाँ शासखनपद्धति के उद्धव के विषय में कुछ 
शब्द लिख देने आवश्यक प्रतीत होते हैं | प्रशिया से पराजित 
होने के अनंतर १८६७ की २१ दिसंबर को शासनपद्धति की 
पाँच नियमधाराएँ बनाई गई जिनका परिवतेन जातीय 
सभाओं की $ई सम्मति के बिना नहीं हो सकता था। 
आस्ट्रिया में सम्नाट्‌ का पद वंशागत है। स्त्रियों को सम्राद्‌ 
के पद्‌ पर अधिरोहण करने का प्राय: अधिकार नहीं है । 
आस्टिया में भी सम्राद के वे ही अधिकार हैं जो कि 
अन्य देशों में सम्राद्‌ के अधिकार होते हैँ । आस्टियन सम्राट 
विदेशीय राष्ट्रों से संधि कर सकता है, 
सम्राट के. राज्याधिकारियों को नियत करता है, छाड्स 
अधिकार । बनाता है, अपंराधियों को क्षमा प्रदान कर 
सकता है और नियामक ' सभाओं के अधि- 
बेशनों को बुछाता है तथा विसजन भी वही करता है। 
शासनपद्धति की नियमधाराओं के अनुसार सम्नाद्‌ के प्रत्येक 
प्रकार के कार्य पर मंत्रियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जिस- 
से सम्राट का उत्तरदातृत्व मंत्रियों पर जा पड़ता है। जो 
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कुछ भी हो । यद्यपि इससे सम्राद्‌ की शक्ति बहुत कुछ कम 

हो सकती थी परंतु वास्तव में आस्ट्िया में सम्राद 

की शक्ति बहुत ही अधिक है । समय समय पर वह अपनी 

शाक्ति को बड़ी खतंत्रता से भी काम में छाता है। इसका 

एक कारण यह भी है कि आरसिटरिया में जातियों में एकता 

नहीं है । जाति के इस पारस्परिक कलह से सम्राट पूण तौर 

पर लाभ उठाता है तथा उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक 

है जितनी कि जमंन सम्राद्‌ विलियम द्वितीय की है । 

आपए्टिया में भी मंत्रिसभा के वेसे ही काये तथा अधिकार 

हैं जेस कि अन्य देशों में हैं । मंत्रियों को जातीय सभाओं 

'में बोलन का अधिकार प्राप्त है । आष्तिया में 

मात्रिमेभा। अभी तक मंत्रियों पर जातीय सभाओं की. ओर 

से अभियोग नहीं चलाया गया है। मंत्रिसभा के 

सभ्यों का पद बहुत कुछ स्थिर है । इसका कारण यह द्व कि 

आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ प्रबंध-विभाग में दर्लों के अनुसार 
राज्याधिकारियों को नियत करना पसंद नहीं करते हैं । 

आचार का शासनपद्धति के संचालन में जो भाग है उसका 

विवरण पहल किया ही जा चुका है। राज्याधिकारियों का 

आचार आरि टिया में बहुत ही अधिक गिरा 

आचार। हुआ दै'। एक बार एक रेलव के प्रबंधकर्त्ता ने 

ठके देने में अपना हाथ भी गरम किया। इससे उस 

पर मुकदमा चलाया गया परंतु राज्यमंत्री ने उसको यह कह 

कर छोड़ दिया “कि ऐसा करना तो आरिट्रया में पुराने समय 

से चढा आया है”। इस प्रकार आधार के उच्च न होने से 
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आस्टिया को जो द्वानि पहुँच रही है दसका पाठक ख्यं ही 
अनुमान कर सकते हैं। यदि आसिटिया में राजा दढों के 
अनुसार महामंत्री तथा राज्याधिकारियों को चुनते तो 
आचार की अवनति . के कारण राज्य-प्रबंध में जो भयानक 
हानियाँ उपस्थित होतीं उनका अनुमान लगाया जाना 
कठिन है । 

आस्ट्ियन मंत्रिसभा? की शक्ति अपरिमित है। यद्यपि 
राज्यनियमों को बनाना शासनपद्धति की 'नियमधाराओं के 
अनुसार उसके हाथों में नहीं है परंतु कुछ कारणों से उन 
नियमधाराओं का मंत्रिसभा के सभ्यों पर विशेष प्रभाव 
भी नहीं है । मंत्रिसभा के सभ्य बड़ी स्वतंत्रता से शासन 
का काये करते दँ। उनकी शक्ति का इसीसे अनुमान किया 
जा सकता है कि व्यापारिक तथा धार्मिक सभाओं को छोड़ 
कर अन्य किसी प्रकार की सभा को आमंत्रित करना मंत्रियों 
की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता । सभा की संपूर्ण कार- 
वाई प्रजा को मंत्रियों के पास भेजनी पड़ती हें। राजनैतिक 
षड्यंत्रों को रोकने के लिये राज्य की ओर से श्रत्येक प्रकार 
की कठोरता आस्टिया में विद्यमान है । प्रत्येक प्रकार की 
सभा में पुलिस जा सकती है ओर यदि पुलिस की इच्छा हो 
तो वह उस सभा को विसर्जित भी कर सकती है । सारांक्ष 
यह है कि आरिठिया में भी जनता को अभी तक वह स्वतंत्रता 
प्राप्त नहीं है जो कि उसको चिरकाछ से अभीष्ट है । कुछ ही 
स्रमय पहले रूस में भी प्रेस तथा वाक्‌शक्ति राज्य की ओर 
से दबी हुई थी परंतु इस विषय में अभी जो इस नवीन आक्ांति 
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हुई है उस से रूस भी जनता को कितली स्वतंत्रता मिलगी 
इसका वर्णन करना कठिन है। 

अभी लिखा जा चुका है कि आरिदिया में मंत्रिसभा 
तथा राज्याधिकारियों की शाक्ति बहुत ही अधिक बढ़ी हुई 
है। इस शक्ति के अत्याचारों को रोकने के लिये 
आस्टिया में एक शासकसामिति है जो कि स्वतंत्नता- 
पूवेक न्याय” का काय करती है । राज्याधिकारियों पर जनता 
की ओर से जो मुकदमे चलाए जाते हूँ उनका निणेय यही 
समिति करती है । इस समिति को भी अन्य यूरोपीय 
शासक समितियों' के तुल्य ही समझना चाहिए। यह समिति 
जनता के आशक्षेपों तथा समालोचनाओं से राज्याधिकारियों 
को बचाती है ओर जनता को राज्याधिकारियों की कूरता 
तथा आत्याचार से स्वरक्षित करती है । आस्टियन शासक- 
समिति राज्याधिकारियों के हस्तक्षेप से स्वयं बहुत दूर है । 
इसके सभ्यों का चुनाव जातीय सभाओं तथा सम्राद के 
द्वारा होता है | सम्राद्‌ शासक-समिति के सभापाति को अपनी 
इच्छा के अनुसार चुनता हे परंतु शासक-सामिति के बारह 
सभ्यों के चुनाव में उसका सीधा हाथ नहीं है। जातीय 
सभाओं की ओर से तीन तीन सभ्यों के नाम सम्राद के पास 
भेज दिए जाते हैं,जिनमें स एक न एक सभ्य सम्राद्‌ को 
चुनना पड़ता है। इसी एक सभ्य के सदृश ही अन्य बारह 
सभ्यों का चुनाव भी द्ोता है । 

दशासक-समिति भी अन्य न्याय संबंधिनी समितियों के 
सहश राज्यनियमों में अद्छ बदल करने में असम है | इसका 
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कारण पहले कई बार लिखा जा चुका' है । यहाँ पर भी विषय 
की स्पष्टता के लिये पुनः लिख दिया,जाता है। युरोप में 
जातियों की पारस्परिक कलह भयानक है। अतः संपूर्ण 
युरोप में न्याय समितियाँ राज्यनियमोां के मामले में बहुत 
ही दुबल हैं। शासक-समितियों का उद्देश्य भी शासकों को 
जनता से बचाना ही द्वोता है । आस्टिया,ने भी उसी विधि का 
अनुकरण करना ठहराया जिसका अवलंबन कि अन्य युरोपीय 
राष्ट्रों ने देरसे किया था। यही कारण है कि आए्ट्रियन न्‍्याय- 
समितियों का यह आधिकार नहीं हे कि वे निर्णय करें कि 
कोन सा राज्यनियम शासनपद्धति की नियमधाराओं के 
अनुकूल है ओर कौनसा नहीं । 
शासक सामेति ही आस्टिया में राष्ट्रीय अधिकारों तथा 
शक्तियों के अभियोगों का निणय करती है । 
आए्टिया की जातीय सभा दो सभाओं से मिल कर बनी है। 
एक तो छाडे सभा और दूसरी प्रतिनिधि सभा | छाड सभा 
के सभ्य राजपुत्र, राजवंशज, कुलीन, व्यक्ति, 
लार्ड सभा । पादरी, महापादरी आदि होते हूँ। सम्राद्‌ 
बहुत से व्याक्तियों को छाडे सभा का आजी- 
वन के लिये सभ्य बना सकता है ओर समय समय पर बनाता 
भी रहा हे । नवीन नवीन व्यक्तियों के आगमन से छाड सभा का 
पुराना रूप बदछ गया है तथा वह कुलीन व्यक्तियों की सभा के 
स्थान पर योग्य योग्य पुरुषों की सभा हो गई है ।'लाड सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकार एक ही सरृश हूँ। लाड 
सभा के सभ्यों के बनाने के संबंध में सम्राद्‌ का आधिकार 
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आज कंछ बहुत कुछ पाशिमित कर दिया गया है । 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ६ वर्षों के छिये चुने जाते हैं । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट जब चाहे तब विसर्जित कर 
सकता है | प्रतिनिधि सभा के सरभयों का 
प्रातानेषि समा। चुनाव प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तौर 
पर होता है। १८९६ में जहां लोक सभा के 
३५२ सभ्य थे वहों १९०७ में ४२५ तथा १९०८ में ५२६ 
हो गए थे । आरिटिया में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को 
चुननेवालों की पाँच श्रेणियाँ हूँ । 
( १ ) भूमिपति, (२) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) ग्रामवासी, (५ ) साधारण जनसमूह । 
इन पाँच श्रेणियों के अनुसार द्वी चुनाव के प्रांतों का विभाग 
है। बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी है जो कि स्वत: एक प्रांत 
हैं । साधारण तौर पर प्रतद्मेक प्रांत को एक एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार है। भिन्न भिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि 
१९०७ में इस प्रकार थे-- 


( १) भूमिपति ८५. प्रतिनिधि 
( २ ) नगर ११८ बे 
( ३ ) व्यापारिक समितियों. २१ ही 
(४) ग्राम १२९ हि 
(५) साधारण जन समूह ७२ 


।. ं॑ाा ४ ८ांआंध रात 
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प्रतिनिश्चि सभा का प्रति वे अधिवेशन होता है। इसकी 
शक्ति भी अन्य देशों की प्रतिनिधि सभा क्रे सटश दी समझनी- 
चाहिए । लछाडे सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले 
प्ररतााव पास किया जा सकता है तथा पास कर के दूसरी 
सभा में पास करने के लिये भेजा जा सकता है। प्रत्येक 
प्रकार के नियम, व्यापारिक संधियाँ तथा कर आदि विषयों का 
दोनों सभाओं में पास होना »आवश्यक है । यदि दोनों 
सभाओं की सम्मति किसी विषय पर न मिलती हो तो 
न्यूनतम! राशि या संख्या का जिस सभा ने प्रस्ताव किया 
हो उसीका प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। आस्टिया नाम- 
मात्र को एकात्मक राष्ट्र है वास्तव में उसको राष्ट-संघटन 
ही समझना चाहिए । इसी विचार से अब राष्ट्रों की शक्ति 
पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा । 

राष्ट्रों की शक्ति दो प्रकार की है। एक तो स्वतंत्र तथा 
राष्ट्रों को शक्ति। दूसरी परतंत्र । जिन कार्यों में राष्ट्‌ स्वतंत्र 

हैं वे निम्नलिखित कहे जा सकते हेँ-- 

( १ ) स्थानीय राज्य संबंधी नियम 

( २ ) कृषि संबंधी नियम 

( ३ ) शिल्प संबंधी तथा अन्य प्रकार के विद्यालयों का प्रबंध 

(४ ) प्रांतीय जायदाद 

( ५) धमोथ सस्थाएँ 

( ६ ) राष्ट-संघटन से भिन्न अन्य करों का एकन्रण 

( ७ ) अपनी अपनी राष्ट्रीय सभाओं के निर्माण तथा 
सभ्यों के चुनाव में स्वतंत्रता । 

१२ 
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परंतु निम्नीछखित कार्यों में राष्ट्‌ मुख्य राज्य के 
अधीन हैं -- 

(१) आरंभिक विद्यालयों का प्रबंध 

(२ ) चर्चा तथा मठों का प्रबंध 

नियम-निमाण में यद्यपि प्रांतिक राष्ट्रों की शक्ति न्यून 
है तथापि उनकी राजनेतिक शाक्ति कभी भी भुलाई नहीं 
जा सकती है| इस कारण अय राष्ट्रों की शासनपद्धति पर 
एक हृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है । 

राष्ट्रों का शासन एक सभा के द्वारा किया जाता है। 
सभा के सभ्यों का चुनाव छठे वष होता है। राष्ट्रों की 
भिन्‍न भिन्न सभाओं के सभ्यों की संख्या भिन्‍न भिन्‍न है। 
१९११ में बोहीमिया की सभा में २४२ सभ्य थे और बोरली- 
बग में एक मात्र २६ ही थे। 

राष्ट्रीय सभाओं को हम जातीय सभा का सूक्ष्म स्वरूप 
कह सकते हैं, क्योंकि उनमें छाडे सभा के सद्ृश बंशज लाडॉ 
तथा पाद्रियों को सभ्यों के तोर पर स्थान मिला हुआ है 
और साधारण प्रजा के प्रतिनिधि भी उसमें आते हैं। यही 
कारण है कि राष्ट्रीय सभाओं को न अतिशय उदार, न अति- 
शय संकुचित कष्ट सकते हैं। 

राष्ट्रों का एक्र दूसरे से पत्र-व्यवहार करना निषिद्ध है । 
ऐसा करना अस्टिया के लिये स्वाभाविक भी प्रतीत होता है । 
क्योंकि अस्ट्ियन राष्ट्‌ बड़े ही उद्ंड हैं तथा आपस में हर समय 
लड़ते रहते हैं । सम्राद्‌ द्वी राष्ट्रीय सभाओं का प्रधान नियत 
करता है आर जब चाहता है तब राष्ट्रीय सभाओं के अधि: 
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चेशन विस्जित कर देता है और कभी कभी उनको नए चुनाव 
के लिये वाधित कर देता है। सारांश यह कि आस्टियन 
प्रांतों की स्वतंत्रता सम्राद्‌ द्वारा प्रतिबद्ध है । 

नियम-निर्माण में जहां आस्टिया राष्ट्संघटन कहा जा 
सकता है वहां शासन-कार्य में वह एकात्मक राष्ट्र की रीति 
पर काम करता है । राष्ट्रीय शासक राष्ट्रीय सभाओं के 
स्थान पर मुख्य राज्य के द्वी उत्तरदाता होते हैं । इसका 
कारण यह हूँ कि सम्राद ही राष्टीय शासकों को नियत 
करता है। राष्ट्रों का प्रबंध एक प्रबंध-कारिणी सभा द्वारा 
द्ोता है । इसका प्रधान भी राष्ट्सभा का प्रधान द्वी होता है । 

आस्टिया में धर्म तथा जाति का प्रश्न अत्यंत विकट है। 
प्रशिया से पराजय प्राप्त करने के अनंतर जिस समय आरिट्या 
में उदार दर की प्रधानता हुई, उस समय उन्होंने 
केथोलिकों के विरुद्ध बहुत से नियम पास किए। आस्टिया 
में < कैथोलिक हैं तथा ६ उससे भिन्न धम्मांवलंबी । जातियों 
के विषय भें यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किस प्रकार 
आस्टिया भिन्न भिन्न जातियों की नाव्यशाढा है। आस्ट्रिया 
'में सब से अधिक शिक्षित, घनाढ्य तथा योग्य पुरुष जमन हैं । 
इन छोगों की दृष्टि से आस्ट्रिया को जमेनी का एक भाग कहद्द 
देने में भी अत्युक्ति न होगी। जमेनों की शक्ति, आस्ट्रिया 
की शासनपद्धति में अनंत हो जाती यदि वे आपस में 
विभक्त न होते । जमन से अतिरिक्त अन्य जातियाँ 
आस्ट्यन राजनीति में अपने प्रभुत्व के लिये बहुत ही 
अधिक यत्न करती रहती हैं। परिणाम इसका यह है के 
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आस्ट्रिया भिन्न भिन्न आतियों की कलद्ृभूमि हो गया है । 
सम्राद फ्रेंसिस जोज्ञफ़ ने देश में शांति-स्थापन का बहुत ही 
अधिक यत्न किया परंतु वह पूणतया सफछ न हो 
सका । | 
आस्टिया से हंगरी किस प्रकार प्रथक्‌ हो गया था और 
किस प्रकार वह पुनः आस्ट्रिया से मिलाया गया था 
यह पहले ही, लिखा जा चुका है । सम्राद को 
भार्ट्या-हंगरी का आस्टिया तथा हंगरी दानों ही की राजधानी में 
संघटन तथा शासन- दो बार राज्यामिषेक तथा शपथ लेनी पड़ती 
पद्धतिा। है। आरिटदिया के सम्राट “हंगरी का इंश्वर 
प्रेषित राजा”? की उपाधि से भी पुकारा जाता 
हे। सम्राद ही आस्टिया हंगरी की स्थछ तथा जल सेना का 
निरीक्षण करता है | कुछ विभागों के पदाधिकारियों को दोनों 
दशों में सम्राद ही नियत करता हे । दोनों ही राष्ट्‌ विदेशी 
राष्ट्रों के साथ संधि व्यापार तथा अन्य अंतजांतीय बिषयों 
पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ बात नहीं कर सकते हैँ। सारांश यद्द कि 
दोनों द्वी राष्ट्रों का काये बहुत कुछ मिल कर किया जाता है । 
आस्टिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ हूँ परंतु जातीय- 
सभा की आज्ञा के बिना युद्ध पर ये भेजी नहीं जा सकती 
हैँ। दोनों राष्ट्रों का व्यय समय समय पर दोनों ही राष्ट्रों की 
सभाएँ नियत कर देती हैं परंतु यदि ऐसा न हो सके तो 
सम्लाद्‌ स्वयं व्यय नियत कर देता हे तथा कोन राष्टू कितना 
देवे यह भी स्वयं ही निधोरित कर देता हे। हंगरी को 
१९०७ में कुछ व्यय का ३३ छंद देना पड़ता था ओर आरिदृया 
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को ६६४६ देना पड़ता था | इसी प्रकार जातीय ऋण में भी 
इंगरी केवल २४ फी सदी ही देता है। 

आरिटिया हंगरी की सम्मिलित शासत़पद्धति अति विचित्र 
है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की एक एक राष्ट-संघटन 
की सभा होती है । प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता है । 
उन साठ सभ्यों में से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा 
के द्वारा चुन कर आते हैं ओर *२० सभ्य राष्ट्रीय छाडे सभा 
की ओर से । इनका चुनाव प्रति वे होता हे । उनका अधि- 
वेशन एक बार वाइना में होता है तो दूसरी बार बुडापेरट में । 
जिस बार सभा का अधिवेशन आरिटिया में होता है उस 
समय उसकी कारंवाइ जमन भाषा में होती है परन्तु जब 
उसका अधिवेशन बुडापेस्ट में होता है उस्त समय उसकी 
कारवाई मग्यार भाषा में ही लिखी जाती है। कोरम 
८० सभ्यों का होता है । राष्ट्संघटन की सभाओं में सम्प्रति 
देने का अधिकार भी दोनों राष्ट्रों के सभ्यों को समान ही 
है। सारांश यह कि राष्ट:संघटन की सभाओं में आसि्ट्रिया 
तथा हंगरी को शक्ति में समान समझ कर ही काम किया जाता 
है। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती है कि किस 
प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपको एक दूसरे से प्रथक्‌ 
समझते हैं । 

मुख्य मुख्य देशों की शासनपद्धति पर प्रकाश डाल कर 
अब अगले परिच्छेद में अन्य स्वतंत्र राज्यों की शासन- 
प्रणाली का संक्षेप में वणेन किया जायगा तथा अंतिम 
परिच्छेद में उन उन अधीनस्थ देशों की शासनप्रणाढी का 
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वर्णन किया जायगा जो भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों के शासना- 
धिकार में हैं।" इस परिच्छेद के पढ़ने से यह स्पष्ट दो 
जायगा कि किस , अधीनस्थ राज्य में कोन स्वतंत्र रात्य 
किस नीति का अनुसरण करता है । 


(६ १८३ ) 


नवों परिच्छेंद । 
अन्यान्य स्वाधीन राज्य । 


। 
यहाँ न तो कोई राजसभा है और न कोई व्यवस्थापक 
सभा,यह टुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का प्रधान “अमीर” 
कद्दलाता है जो पू्ण स्वतंत्र ह और अपने 
(१) अफगानिस्तान। राज्य में जाँ चाहता है सो कर सकता है । 
सब राज-काय्य उसी के हाथ में है और 
उसकी इच्छा ही कानून हे।सारा देश चार प्रांतों में विभक्त है । 
प्रत्यक प्रांत में एक हाकिम रहता है जो नायब-उल-हुक्म 
कहलाता है । इसकी अधीनता में रईस और बड़े आदमी 
प्राचीन ग्राम्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते ओर फेसला 
करते हैं | सारे देश में छूट मार और चोरी खूब होती है और 
डॉके पड़ते हैं। इस देश पर अभी तक पश्चिमी सभ्यता का 
कोई विशेष रंग नहीं चढ़ा है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे। १४ प्रांतों के ३०० 
प्रतिनिधिगण मिल कर छः वष के लिये एक सभापति चुनते हैं। 
वही राज्य के सब काय्य करता है। कानून 
(२) अरगेंटाश्न बनाने के छिये एक राष्ट्रीय-परिषदू 
रिपबुलिक । (४०६0487 (30727९55) है, उसमें ३० स्र- 
दस्यों का सिनेट ओर १२० सदस्यों का 
एक हाउस आफ डेप्यूटीज़ (०75९८ ० 70९7970८७) ड्वोता 
है। सिनेट के मंबरों का चुनाव राजधानी के मुख्य मुख्य 
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हाकिमों और प्रांतों के' व्यपस्थापकों द्वारा होता है ओर 
डिप्टियों का चुनाव भ्जा के द्वारा। सभापति के साथ ही 
एक उप-सभापति भी चुना जाता है जो सिनेट का सभापति 
होता है। सभापति ही प्रधान सेनापति भी द्वोता है ओर 
वह्दी शासन, न्याय तथा सेना आदि विभागों के कम्मचारियों 
को नियुक्त करता है। सभापति ओर उप-सभापति के लिये 
यह आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन में दी हुआ 
हो और वे रोमन केथोलिक संप्रदाय के द्वों। एक बार का 
चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस पद पर पुनः 
नहीं चुना जा सकता । 


यहाँ का प्रधान अधिकारी राजा होता है । उसे ११ मंत्रियों 

की सहायता से राज्य का शासन और प्रबंध करना पड़ता है । 
परंतु कानून बनान में राजा और पाछोॉमेंट 

(१) इटली ।. दोनों का हाथ होता है । पाछामेंट में सिनट 
भी हैं ओर डिप्टियों की सभा भी। सिनेट में 

२१ वष से अधिक अवस्था के राजघरान के छोग तथा राजा 
द्वारा आजन्म के लिये निवाचित ४० वष से अधिक अवस्था 
के ऐसे छोग होते हैं जिन्होंने साहित्य या विज्ञान आदि 
में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो कुछ निश्चित कर 
देते हों। २१ वष से अधिक अवस्था का प्रत्येक पढ़ा लिखा 
या कुछ निश्चित कर देनेवाला नागरिक अथवा कृषक छोटे 
हाउस के लिये डिप्टी चुन सकता है। निर्वाचन के काम के 
लिये सारा राज्य ५०८ श्रांतों में विभक्त हे ओर प्रत्येक प्रांत से 
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एक प्रतिनिधि ( डिप्टी) निवोचित होता है । ३० घषे से कम 
अवस्था का कोई मनुष्य, राज्य को कोईव्वेतनभोगी कम्मेचारी 
अथवा पादरी बननेवाला मनुष्य डिप्टी नहीं चुना जा सकता। 
हां, सेना-विभाग के कुछ उच्चाधिकारी, मंत्री तथा कुछ और 
बड़े अधिकारी अवश्य डिप्टी चुने जा सकते हैं; पर इनकी 
संख्या ४० से अधिक न होनी चाहिए । पाछामेंट पाँच वर्ष 
तक रहती है और उसका अधिवेशन प्रति वषे होना आवश्यक 
है। राजा जब चाहे तब डिप्टियोवाढे छोटे हाउस को 
विसर्जित कर सकता हें; परंतु ऐसा करने पर उसे नए चनाव 
की आज्ञा दे कर चार महीने के अंदर इस हाउस का 
फिर से संगठन करना पड़ेगा। दोनों सभाओं को नए 
बिछ पेश करने का अधिकार है और मंत्री दोनों के अधि- 
वेशनों में उपस्थित हो सकते हैं; पर जब तक वे उसके सदस्य 
न हों तब तक किसी विषय में सम्म्ति नहीं दे सकते । 
दोनों सभाओं के सदस्य कुछ निश्चित रेलों और स्टीमरों पर 
बिना किराया दिए यात्रा कर सकते है । 
यहाँ प्रातिनिधि-घत्तात्मक राज्य है। चार वष के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जो शासन-काये करता है। 
कानून बनाने के छिये एक कांग्रेस हे जिसमें 
(४) शंकवेढदर । सिनेटरों तथा डिप्टियों के द्ो हाउस सम्मि- 
लित हैं। सभापति के अतिरिक्त एक उप- 
सभापति भी होता है जो सभापति के चुने जामे के दो वंष 
बादू चुना जाता है ओर आवश्यकता पड़ने पर सभापति का 
काम करता है | 
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सन्‌ १९०६ तक थहाँ का शासन मुसलमानी धर्म के 
सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण रूप से राजा के हाथ में ही था, जो 
शाह कहलाता था। प्रजा उसे पैगंबर का 
(५) ईरान (फारस) प्रतिनिधि समझती थी। छेकिन सन्‌ १९०६ 
में प्रजा की प्राथना पर शाह की स्वीकृति 
से एक राष्ट्रीय सभा ( ६0०४०] (00प्रशं] ) स्थापित हुई 
जिसमें राज्यकुछ के लोगों, अमीरों, सरदारों, जागीरदारों, 
व्यापारियों ओर मुल्लाओं आदि के उन्होंमें से चुने हुए, 
१५६ सदस्य होते थे। सदस्य दो बषे के लिये चुने जाते थे 
ओर उनकी संख्या २०० तक हो सकती थी। सन १९०८ 
में शाह ने राष्ट्रीय सभा तोड़ दी जिसके कारण राज्य में 
विद्रोह हो गया। राष्ट्रीय सभा फिर से संगठित हुई और 
शाह ने सिंहासन परित्याग कर दिया। आज कछ सिंहासन 
पर शाह का बड़ा छड़का है जिसकी अवस्था इस समय १९ 
वर्ष की है। आज कल जो राष्ट्रीय सभा की मजलिस है 
उसके १२० सदस्य हैं। शासन का काये एक केबिनेट या 
मंत्रि-मंडछ द्वारा होता है जिसके ७ सदस्य हैँ। उत्तरीय 
फारस के बहुत बड़े अंश में शासन तथा प्रबंध आदि में 
स्वार्थ के कारण तथा राजनेतिक हेतु से रूसियों का तथा 
दक्षिण फारस के बहुत बड़े अंश के शासन और प्रबंध में 
अंगरेजों का बहुत कुछ हाथ है। फारस की खाड़ी में अंग- 
रेजों का ही पूणे अधिकार है। 
इसका दूसरा नाम इथिओपिया है। यहाँ राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गौवों का शासन प्रायः वहाँ के सरदारों के 
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हाथ में होता है ओर जिलों या प्रांतों के शासन के लिये 


(६) ए्वासीनिया । जय द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं । 
यहाँ की शासन-प्रणाढी प्रायः युरोप 


के मध्यकालिक युग की शासन-प्रणाली स मिलती जुलती 
है। यहाँ एक राज-सभा भी है। इसीके सदस्यों 
के अधीन प्रांतों के शासक और गाँवों के सरदार 
होते हैं। अभी हाल में वहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी 
स्थापित किया है जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्री 
हैं। राज्य का आंतरिक प्रबंध तो स्वतंत्र है, पर तौ भी 
बहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ओर इटली को अनेक व्यापारिक सुवि- 
धाएँ प्राप्त हें जिनके कारण विदेशी राज्यों से राज्य का स्वतंत्र 
संबंध नहीं हो सकता । वहाँ की शांति-रक्षा का भार भी 
इन्हीं तीनों ने मिछ कर अपने ऊपर लिया है। वहाँ के 
व्यापार तथा रेलों आदि के बनाने का प्रबंध भी ये ही तीनों 
करते हैं और बाहर से राज्य में हथियार या गोला बारूद 
आदि नहीं आने दुंते । 
यह एक स्वतंत्र राजसत्तात्मक राज्य है और यहाँ का 
शासक सुलूतान कहलाता हे । राज्य म॑ चोरी और डकैती 
बहुत द्ोती है, इसीलिये वहाँ का व्यापार 
(७) ओमन । नहीं बढ़ने पाता। भारतीय सरकार से 
सुलूतान को कुछ वार्षिक वृत्ति मिलती है । 
इगलेंड और फ्रांस पर यहाँ की शांति-रक्षा का भार है। 
राज्य का कोई अंश यदि हस्तांतरित हो सकता है तो केवल 
अंगरेजों के हाथ ही और किसी के हाथ नहीं । 
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यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापति 

के द्वारा होता है जो दर वर्ष के लिये चुना जाता है। कानून 

बनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें 

(८) कोस्टा रोका । ४३ प्रतिनिधि होते हैं । राजकार्य में सभा- 

पति को सहायता या सम्मति देने के लिये 

५ प्रतिनिधियों की एक स्थायी खम्तिति भी है । जिस समय 

प्रतिनिधि समा का अधिवेशन नहीं होता उस समय यही 

समिति काम चलाती है। सभापति पाँच विभागों के लिये 

पाँच मंत्री नियुक्त करता है और वे सब उसी के प्रति उत्तर- 

दाई होते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 

लिये एक कांग्रेस हे जिसमें सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा 

सम्मिलित है। सिनेट में ३५ सदस्य होते 

(५) कोलंबिया । हैँ जो विशेषतः इसी काय्ये के छिये चुने 

हुए छोगों के द्वारा चुने जाते हूँ। प्रतिनिधि 

सभा में ९२ सदस्य होते हूँ । प्रति ५०,००० निवासियों 

की ओर से चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता हे । दोनों के 

सदस्य चार बरस के छिये चुने जाते हैं। दोनों की सम्मि- 

लछित कांग्रेस में बहुमत से चार वष के लिये एक सभापति 

और एक उप-सभापति चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों 
के लिये छ मंत्री हैं । 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है जिसमें छः आंतों के २४ सदस्यों 


( १८९ ) 


का एक सिनेट तथा प्रति २५,००० निवासियों की ओर से. 
पा कब एक प्रतिनिधि के हिसाब से ८३ प्रति- 
निधियों की एक सभा सम्मिलित है । 
चुनाव म॑ सम्मति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष को है | 
इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का 
एक मंत्रि-मंडल भी है । शासन काय्ये के लिये चार वर्ष के 
लिय एक सभापति ओर एक नउप-सभापति चुना जाता है जो 
लगातार दो बार से अधिक अधिकारारूढ़ नहीं रह सकता | 
(११) ग्रीस । द० “ यूनान ? । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे । कानून बनाने के लिये 
सवसाधारण द्वारा चुने हुए ६९ सदस्यों की एक जातीय सभा 
है । प्रति २०,००० निवासियों की ओर 
(१२) खेटेमाला । से एक प्रतिनिधि इस सभा में होता है । 
प्रत्यक पुरुष को वोट देने के अधिकार हैं. । 
शासक सभापति वोट द्वारा छः वर्ष के लिये चुना जाता है, और 
एक बार चुने हुए सभापति का चुनाव आगे बराबर हो सकता 
है । १३ सदस्यों की एक राज-सभा भी है। उसके कुछ सदस्य 
जातीय सभा चुनती है ओर कुछ सभापति द्वारा नियुक्त होते है। 
यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने के 
लिये वहां स्िनिटरों ओर डिप्टियों की एक, जातीय सभा है । 
छः वर्ष के लिये चुने हुए ३७ सिनेटर होते 
(१३) चिली ।. हैं और तीन वर्ष के लिये चुने हुए १०८ 
डिप्टी । प्रति ३०,००० निवासियों की 
ओर से एक प्रतिनिधि द्ोता हे और २१ वषे से अधिक 


( १९० ) 


की अवस्था के प्रत्येक पढ़े छिखे युवक को चनाव में सम्मति 
देने का अधिकार है । & वर्ष के लिये एक शासक सभापति 
चुना जाता है जो फिर दोबारा नहीं चुना जा सकता | यदि 
किसी बिल पर सभापति को कुछ आपत्ति हो ओर वह बिल 
डिप्टियों की सभा में वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा 
के उपस्थित सदस्यों में से दो ठृतीयांश सदस्य उस बिछ के 
पक्ष में हों तो उस दशा में वह विछ अवश्य पास हो जायगा। 
राजकाय्ये में सभापाति को सहायता देने के छिये एक राज्य- 
सभा में पांच सदस्य सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, और छः 
कांग्रेस द्वारा। इसके अतिरिक्त छः मंत्रियों का एक 
मंत्रि-मंडल भी है । 
सन्‌ १९१२ के आरंभ तक यहां राजसत्तात्मक राज्य था 
ओर यहां का सारा राजकाय्ये एक मात्र सम्राद के इच्छानुसार 
ही होता था। पर इधर कई वर्षा से वहां के 
(१४) चोन। छोग शासन-प्रणाढी में सुधार करने छग गए 
थे। अंत में १२ फरवरी सन्‌ १९१२ से यहां 
प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। जातीय सभा में 
६४ सदस्यों की सिनेट ओर ५९६ पूतिनिधियों का मंडल 
सम्मिलित ह । पूतद्येक पांत से पूृति ८,००,००० निवासियों 
का एक प्रतिनिधि जातीय सभा के लिये चुना जाता है | बते- 
मान युरोपीय महायुद्ध छिड़ने के बाद जापान ने यहाँ के 
अनेक राजकार्य्यों में बहुत कुछ अधिकार ग्राप्त कर लिया है । 
अब चीन स्वतंत्र रूप से विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी प्रकार 
का संत्रध स्थापित नहीं कर सकता। 


( १९१ ) 


यहां राजसत्तात्मक राज्य है। य ं का राजा मिकाढड़ो 
कहलाता है। मंत्रि-मडठ की सम्भति' और सद्दायता स 
मिकाडो सारे राज्य का, शासन ओर भ्रबंध 

(१५) जापान करता है। मंत्रियों को मिकाडो स्वयं नियत 
करता है। इसके अतिरिक्त एक प्रीवी काडं- 

सिल भी है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मिकाडो 
सम्मति ओर सहायता छेता है। युद्ध या संधि आदि करने 
का पूरा अधिकार सम्राद्‌ मिकाडो को ही है। पालौमेंट की 
सम्मति से कानून बनाने का अधिकार भी सम्राट को ही है । 
कानूनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना और पाछामेंट 
रखना, बंद करना या तोड़ना आदि सब सम्राद्‌ के अधिकार 
में है. पाछामेट में दो सभाएँ हैं - एक हाउस आफ पीयसे 
(70086€ ० 7९८१५) ओर एक प्रतिनिधि सभा। थ दोनों 
सभाएँ इंगलेंड की लाइडेस और कामंस सभाओं की तरह ही 
हैं। प्रत्येक कानून के लिये पालामेंट की स्वीकृति की आव- 
इयकता होती हे । हाउस आफ पीयस में राजघराने के तथा 
अन्यान्य बड़े आदमी और रइस होते हैं। सन १०१२ में 
इसके सदस्यों की संख्या ३६७ थी, प्रतिनिधि सभा में उस 
समय ३२१ सदस्य थे। प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक 
कर देनेवाल पुरुष को सम्मति देने का भ्रधिकार है। ३० 
चष से अधिक अवघ्था का प्रत्येक जापानी पुरुष प्रतिनिधि 
सभा में निवाचित हो सकता है । परंतु मिकाडो के निज 
के कम्मचारी, धर्माधिकारी, विद्यार्थी, और पाठशाराओं के 
अध्यापक आदि उक्त सभा के सदस्य नहीं हो सकते । दोनों 


( १९२ ) 


सभाओं के सभापतियों और उप-्सभाषतियों को सम्राद , 
उन्हीं में से, नियत %रता हे । पालामेंट का अधिवेशन प्रति 
वर्ष होना आवश्यक है। सारा आर्थिक प्रबंध पाछामेंट ही करती 
है। जेरिसा, फारमोसा, डेस्काडोसे ( फिशस द्वीपपुंज ) काटंग, 
सखेलिन ओर कोरिया ये छ जापान के अधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य दे और यहाँ का राजा सुलतान 
कहलाता है। सन्‌ १८७६ मेंन्सुठतान ने शासन-काय्य में 
प्रजा को कुछ अधिकार दिए थे, पर दूसरे ही वर्ष 
(१६) वकी। फिर छीन लिए थे, तब से मुसछमानी धम्म के 
अनुसार समस्त राज्य में सुछतान का ही अनियं- 
त्रित राज्य था। पर जूछाई सन्‌ १९०८ से यहाँ फिर से 
पारामेंट स्थापित हो गई। सुल्तान को सम्मति और सहा- 
यता देने के लिये चौदह मंत्रियों का एक मंडल है। सब 
मंत्री सुल्तान द्वारा नियुक्त होते हैं. परंतु ये सब पाछामेंट 
के प्रति उत्तरदाई होते हैं। पाछामेंट में दो सभाएँ हैँ-- 
एक सिनेट ओर दूसरी चेंबर आफ डिप्टीज। सिनेटरों को 
सुलतान स्वयं नियुक्त करता है ओर डिप्टियों का चुनाव, 
जिनकी संख्या २८० होती है, सबसाधारण के प्रतिनिधियों 
द्वारा होता है। राज्य के भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का 
एक मंत्रि-मंडल भी है। मिस्र इसका करद राज्य था पर 
कई विशेष कारणों से सन्‌ १८८३ से अंगरेजों की ओर से 
यहाँ 'एक अधिकारी नियुक्त रहता था जो वहाँ के आर्थिक 
प्रबंध की देख रेख करता था। वत्तेमान मद्दायुद्ध में 
अंगरेजों ने प्रायः पूण रूप से मिस्त पर अधिकार कर लिया है। 


( १९३ ) 


इसी प्रकार क्रीट द्वीप भी पहले टर्कों का करद्‌ राज्य था 
० कप श्र 

पर वत्तमान युद्ध में उस पर से भी टी का अधिकार उठ 

गया है। 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हैं और शासन का काये 
राजा तथा मंत्रियों के हाथ में है। नया कानून बनाने अथवा 
पुराने कानून में परिवत्तेन करने का अधि- 
(१७) डेन्माक। कार पाछामेंट को है जो राजा से मिल कर 
कार्य करती है। पारछामेंट में दो सभाएं हैं, 
एक उच्च ओर दूसरी साधारण । उच्च सभा में ६६ सदस्य दोते 
हैं जिनमें से १२ को राजा आजन्म के लिये नियुक्त करता 
है ओर बाकी ५४ सदस्य स्वसाधारण द्वारा आठ वर्ष के 
लिये निवाचित होते हें। इनमें से आधे प्रति चौथे वर्ष 
बदले जाते हैं । इस सभा में केवछ बड़े आदमी द्वी ।॥वाचित 
हो सकते हैं। साधारण सभा में ११४ सदस्य होते है जो 
सर्वेसाधारण द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रति 
१६,००० निवासियों की ओर से एक सदस्य होता है । 
पालामेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होता है। उच्च सभा कानून 
बनाने के अतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों 
में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं पर बिना उनके सदस्य हुए सम्मत्ति नहीं दे सकते । 
आइसलेंड, प्रीनलेंड, फेरोज तथा वेस्ट-इंडीज के कुछ द्वीप 
डेन्साक॑ के अधीनस्थ राज्य हैं । 


री 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन संबंधी समस्त 
१३ 


( १९४ ) 


अधिकार राजा को है शो मंत्रि-मंडड की सहायता से सब 
कप््म करता है। कानून बनाने के ढिये 

(१८) नारबे। स्टारटिंग (5६०:0४7£2) नाम की एक व्यव- 
स्थापक सभा है। राजा किसी बिल को 

दो बार अस्वीकृत कर सकता है; परंतु यदि वही बिल 
व्यवस्थापक सभा की तीन बेठकों में स्वीकृत हो चुका द्वो तो 
राजा की सम्मति के बिना द्वी पास हो जाता हे । ५ वष 
से नारे में रहनेवाले प्रद्यक विदेशी, नारबे के २५ 
वर्ष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक पुरुष ओर कुछ निश्चित 
कर देनेवाली प्रत्येक स्री को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। 
प्रति तीसरे वषे व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का चुनाव द्वोता 
है। व्यवस्थापक सभा अधिवेशन के समय दो उक्त सभाओं 
में विभक्त हो जाती है। उसमें से एक सभा छेगटिंग (],87- 
४782) और दूसरी ओडेलिंस्टग (00९]5४7४) कहलाती है । 
पहली में एक चौथाई ओर दूसरी में तीन चोथाई सदस्य 
होते हैं। दोनों सभाएँ अपने अपने सभापति आप नियत 
करती हैँ । कानून-संबंधी प्रश्नों पर दोनों सभाओं में पृथक्‌ 
पथक्‌ विचार द्ोता है । पहले ओडेलिंस्टग के सामने उप- 
स्थित द्वोने के उपरांत तब छेगटिंग के सामने स्वीकृत या 
अस्वीकृत होने के लिये बिल आते हैं। यदि दोनों सभाओं में 
मतभेद होता दे तो विचार के छिये दोनों का सम्मिछित 
अधिवेशन होता है ओर दो तृतीयांश सदस्यों का जो मत 
होता है वही अंतिम निश्चय समझा जाता है । मंत्रिगण इन 
सभाओं में जा सकते हूँ पर बिना सदस्य हुए सम्मति नहीं 


( १९५ ) 


दे सकते । जल ओर स्थर सेना पर केवछ राजा का ही 
अधिकार है । ै 
यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार 
सभापति के हाथ में होता है जो ६ वर्ष के छिये चुना जाता 
है और जिसकी सहायता के लिये एक 
(१९) निकारागुआ।| मंत्रि-मंडल है । कानून बनाने के लिये एक 
कांग्रेस है जिसमें १३ सदस्यों की सिनेट 
ओर ४० सदस्यों की चेंबर आफ डिप्टीज है। सिनेटर और 
डिप्टी चार वर्ष के लिये सवेसाधारण द्वारा चुने जाते हैं । 
अभी यहों का शासन-संगठन ठीक नहीं हुआ है, इसलिये 
सब कास्ये एक निश्चित कानून के अनुसार होते हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। मंत्रि-मंडल की सहायता 
से सब काम राजा करता है। मंत्रियों को राजा नियुक्त 
करता है पर वे व्यवस्थापिक सभा के प्रति 
(२०) नेदढैंडस। उत्तरदायी होते हैं। पालामेंट में दो सभाएँ हैं- 
एक उच्च या प्रथम ओर दूसरी साधारण या द्वितीय । प्रथम सभा 
में नो बष के लिये चुने हुए ५० सदस्य द्वोते हैं जिनमें से 
एक तृतीयांश प्रति तीसरे वे बदले जाते हैं और द्वितीय सभा 
में चार वषे के लिये चुने हुए सौ सदस्य होते हैं । सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के लिये, पुरुषों को अपनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है । इस समय पुरुषों में से ६४ प्रति 
सैकड़े इस प्रकार रजिस्टरी किए हुए हैं । २५ वर्ष से कम 
अवस्था का पुरुष सदस्य नहीं चुन सकता । नए बिल उपस्थित 
करने का अधिकार या तो सरकार को है या साधारण 


( १९६ ) 


अथवा द्वितीय सभा को। उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल 
स्वीकृत या अस्वीकृ्त कर सकती है। उनमें किसी प्रकार 
का परिवत्तेन तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है । 
इसके अतिरिक्त एक राज-सभा भी है जिसमें चौद॒ह सद्स्य 
होते हैं। इसका सभापति स्वयं राजा द्योता है और, वह्दी 
इसके सदस्य भी चुनता है । शासन-संबंधी कुछ काम इस 
सभा के द्वाथ में हैं; पर बहुधा इससे कानूनी विषयों में 
ही सम्मति छी जाती है । इस समय यहाँ का शासनाधिकार 
रानी के हाथ में है जिनकी माता.रीजेंट के रूप में काये करती 
हैं। इंस्ट-इंडीज के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नेदरलेंड के उप- 
निवेश हैं जिनमें से सुमात्रा, जावा, बाढी, रंबक, बोर्नियो, 
सेलीबीस आदि प्रसिद्ध हैँ । वेस्ट-इंडीज़ में भी सुरीनम 
तथा छ और छोटे छोटे द्वीप भी इसके उपनिवेश हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के अधिकार बहुत 
(२१) नेपाछ। ही संकुचित हैं। शासन आदि के संबंध के 
कुल अधिकार प्रधान मंत्री को ही हैं। 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे । शासनाधिकार 
सभापति के द्वाथ में है जो चार वर्ष के लिये चुना जाता है 
ओर जिसका चुनाव दोबारा नहीं हो सकता। 

(२२) पनामा। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से एक 
प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा में ३२ 

स्रदस्य रहते हैं जिनका सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष होता है । 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था पर अक्तूबर सन्‌ 
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१९१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है। यहाँ एक 
राष्ट्रीय परिषद्‌ है जिसमें प्रजा के द्वारा, 
( २३ ) पुत्तेगछ। तीन वे के छिये चुने हुए १६४ सदस्य 
रहते हैं । इसके अतिरिक्त म्युनिसिपलढ 
कॉसिलों के चुने हुए ७१ सदस्यों की एक और सभा है। 
दोनों सभाएँ मिल कर चार ब्ष के लिये एक सभापति चुनती 
हैं जो दोबारा नहीं चुना जा सक्रता। सभापति की अवस्था 
३५ बषे से कम न होनी चाहिए । वही मंत्रियों को नियुक्त 
करता है परंतु वे मंत्री पाछामेंट के सम्मुख उतरदायी द्वोते 
हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राति दसवें वषे यहाँ के शासन- 
प्रबंध में सुधार या पारिवत्तेन भी किया जा सकता है। 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे । कानून बनाने का 
अधिकार भिनेट ओर प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
का चुनाव सवंसाधारण की सम्मति से 
(२४ ) पेर। होता है । सिनेंटर ५२ ओर प्रतिनिधि 
१५२ होते हैं। सिनेटर या डिप्टी या 
तो अच्छी निश्चित आयवालछे द्ोने चाहिएँ या विद्वान । प्रति 
दूसरे वषे एक तठृतीयांश सदस्य बदले जाते हूँ । कांग्रेस का 
अधिवेशन प्रीति वषे तीन मास तक होता है। बीच में भी 
आवश्यकता पड़ने पर उसका अधिवेशन ट्टो सकता है; पर 
ऐसा अधिवेशन ४५ दिनों से अधिक तक नहीं हो सकता । 
चार वे के लिये चुना हुआ एक वेतनभोगी सभापति द्वोता है 
जो एक बार पद्त्याग करने के उपरांत चार वे से पहले 
दोवारा नहीं चुना जा सकता। दो उपसभापति भी होते हैं, 


( १९८ ) 


जिन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता । छ मंत्रियों के एक मंत्रिमंडर 
की सहायता से सभा4ति शासनकाये करता है। सभापति 
की आज्ञाओं आदि पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते है | 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 

लिये पाछोॉमेंट में प्रति १२,००० निवासियों की ओर से एक 

सिनेटर और प्रति ६००० निवासियों की ओर 

(२५ ) षेराववे। से एक डिप्टी 'चुना जाता है। जिन प्रांतों 

की आबादी कुछ कम होती है उनमें इस 

हिसाब में कुछ रिआयत की जाती है। चार वषे के लिय 

चुने हुए एक सभापति के हाथ में शासन का अधिकार होता 

है जो पाँच मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन 
करता है । 


( २६ ) फारस । | दे० “इरान ” । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। राजा की सहायता के 
लिये एक पाछामेंट या जातीय सभा है जिसमें प्रति २०,००० 
निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि चुना 

(२७ ) बलगेरिया। जाता है। इस समय इसमें २१३ सदस्य 
हैं । तीस वष से अधिक अवस्था के पढ़े 

लिखे छोग प्रतिनिधि हो सकते हैं । पाछामेंट का समय चार 
बष तक है । यदि राजा चाहे तो बीच में ही पाछोमेंट तोड़ 
सकता है; पर इस दशा में उसे दो मास के अंदर ही नई 
जातीय सभा का संगठन करना होता है । इस सभा में जो 
कानून पास होते हैं उनके जारी द्वोने के लिये राजा की 
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स्वीकृति की आवश्यकता होती है | मंत्रियों को भी राजा ही 
नियुक्त करता है। यदि कोई प्रवेश छेके या छोड़ने, संगठन 
में परिवतेन करने, सिंहासन खाली होने पर नए राजा के 
सिंहासनारूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हो 
तो एक विशेष जातीय सभा का संगठन होता है जिसमें साधारण 
सभा स दूने सदस्य होते हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तो भी शासन के काम 
में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है । कानून बनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रेतिनिधि सभा को है । 
(२८) बेलाजियम । राजा की कोई आज्ञा उस समय तक मान्य 
नहीं होती जब तक उससे सहमत हो कर 
उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर न कर दे। उस दशा में उसका 
उत्तरदाता वही मंत्री हो जाता है। राजा अपने इच्छानुसार 
सिनेट ओर प्रतिनिधि सभा का संगठन कर सकता है अथवा 
उन्हें तोड़ सकता है । यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो 
तो दोनों सभाओं की स्वीकृति से राजा किसी को अपना 
उत्तराधिकारी चुन सकता है । यदि उत्तराधिकारी अट्टारह 
बषे से कम अवस्था का हो तो दोनों सभाएँ मिलछ कर रीजेंट 
नियुक्त करती हैं । प्रतिनिधि सभा में जितने सदस्य होते हैं, 
उसके आधे सदस्य सिनेट में प्रजा द्वारा , चुने जाते हैं और 
बाकी प्रांतीय कॉंसिलों द्वारा नियुक्त होते हेँ। प्रतिनिधियों: 
का चुनाव प्रजा ही करती है | प्रति ४०,००० निवासियों का 
एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। सिनेटर आठ 
बषे के लिये और प्रतिनिधि चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं 
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जौर आधी अवधि बीत॑ने पर आधे बदल दिए जाते हैं । 
सिनेटर और प्रतिन्तिधि होने के छिये आय और आदर 
संबंधी कुछ विशिष्ट प्रतिबंध हैं। कुछ निश्चित कर देनेवाला 
३० वषे से अधिक अवस्था का बार बश्चेदार मनुष्य एक वोट 
अधिक दे सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें 
ऐसी हैं जिनके कारण एक ही मनुष्य तीन वोट तक दे 
सकता है । सन्‌ १९१०-११ में एक पंचमांश वोट देनेवाले 
ऐसे थे जिनके तीन वोट थे, एक पंचम।श ऐसे थे जिनके 
ते बोट थे, और शेष तीन पंचर्मांश ऐसे थे, जो केवछ एक 
ही वोट दे सकते थे | वोट न देनेवाले को सरकार की ओर से 
दंड मिलता है। सिनेट और चेंबर का अधिवेशन प्रति वर्ष 
नवंबर मास में होना आवश्यक होता है और प्रत्येक अधि- 
वशन कम से कम ४० दिन तक होना चाहिए । राजा को 
बीच में भी उनका अधिवेशन करने का अधिकार है। वह 
दोनों को अथवा किसी एक को तोड़ भी सकता है। जो 
सभा तोड़ी जाय उसका पुनगेठन ४० दिनों के अदर और 
अधिवेशन दो महीने के अदर होना चाहिए। दस विभागों 
के दस मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका 
विशेष अवसरों पर आह्वान होता है । 

(वत्तमान महायुद्ध में बेलजियम-सरकार का अधिकार 
बेलजियम से उठ गया है । इस समय यह प्रदेश जमनी के 
अधिकार में है ओर वद्दों फौजी-कानून जारी है। जमेनी 
की ओर से वंहों एक सैनिक गवनेर-जनरछ नियुक्त है |) 

यहाँ प्रतिनिधिसक्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
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जनसाधारण द्वारा चार वषे के लिये* होता है ओर एक बार 
चुना हुआ सभापति दोबारा नहीं चुना 
(२९) बोरोविया । जा सकता | इसक अतिरिक्त कानून आदि 
बनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए 
१६ सिनेटर और ७५ प्रतिनिधि द्ोते हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे 
मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। सिनेटरों 
का एक तृतीयांश और डिप्टियों का अद्धौश प्रति दो वर्ष के 
उपरांत बदला जाता है| दोनों सभाओं का सम्मिलित अधि- 
बेशन ६० से ९० दिनों तक प्रति वषे होता है । आवश्यकता 
पड़ने पर बीच में भी अधिवेशन हो सकता है। एक सभा- 
पति, दो उप-सभापति ओर छ मंत्री मिल कर शासन-कार्य्ये 
करते हैं । 
यह छोटी छोटी इक्कीस रियासतों का समूह है । प्रत्येक 
रियासत स्वतंत्र है और अपना प्रबंध आप करती है। समस्त 
राष्टर:सगठन के छिंये राष्ट्रपति की स्वीकृति 
(३०) वेजिक । से जातीय परिषद कॉनून बनाती है । प्रति 
वर्ष ३ मइ को इसका अधिवेशन आरंभ 
होता है ओर चार मास तक होता रहता है । परिषद में ६३ 
सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हैं । सिनेटर ९, ६ अथवा ३ 
वर्ष के लिये ओर डिप्टी तीन व्षे के छिये सर्वेस्राधारण द्वारा 
चुने जाते हैं । भिखमंगों और सिपाहियों आदि को छोड़ कर 
२१ वर्ष से अधिक अवस्था का पढ़ा छिखा प्रत्येक मनुष्य 
चुनाव में सम्मति दे सकता है। जल तथा स्थल-सेना पर 
राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों को 


( २०२०) 


नियुक्त करता अथवा हृटाता है। बहुत से अंझों में युद्ध 
तथा संधि करने का ऋधिकार भी उसीको होता है । 
यहां राजसत्तात्मक राज्य है। छ मंत्रियों की सहायता 
से सब काय्य राजा करता है। प्रजा द्वारा चार वर्ष के लिये 
चुने हुए ६२ डिप्टियों तथा सरकार द्वारा 
(३१) मांटौनाग्रों । नियुक्त १२ अफसरों तथा सदस्यों की एक 
व्यवस्थापक सभा भी है जिसका अधिवेशन 
हर १३ नवंबर को होता है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । संगठन प्रायः अन्य 
(३२) मेक्सिको । प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह ही है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे। राजा द्वारा नियुक्त एक 
मत्री तथा तीन कॉसिलरों के द्वारा शासन- 
(३३) मोनाको । काय्य होता हे । चार वष के लिये चुने २१ 
सदस्यों की जातीय परिषद भी है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । सब काय्य नाममात्र के 
लिये वहाँ के सुछतान की आज्ञा से होता हे, पर वास्तव में 
यह एक प्रकार से फ्रांस का रंक्षित राज्य 
(१४) मोरोको । है। देश का सारा प्रबंध फ्रेंच सरकार के 
आज्ञानुसार ही होता है । 
यहाँ राजसत्तात्म्क राज्य है। कानून बनाने के लिये 
प्रजा द्वारा चुने हुए १७७ सदस्यों की एक सभा है। सदस्यों 
का चुनाव प्रति चौथे वर्ष होता है। भिन्न 
(१५) यूनान ।. भिन्न विभागों के लिये आठ मंत्री भी हैं, 
जिनकी नियुक्ति राजा करता है! ये मंत्री 


( २०३ ) 


व्यवस्थापक सभा के भी सदस्य होते हैं. ओर उसीके प्रति 
उत्तरदायी भी होते हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वषे के लिये चुने 
हुए १९ सिनेटरों ओर ३ व के लिये चुने हुए ७५ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जो चार वे के लिये सभा- 
(३६, युरुवे । पति या राष्ट्रपति चुनती है । राष्ट्रपति के 
पद के लिये. एक मनुष्य का चुनाव दोबारा 
नहीं हा सकता । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये 
एक पाछामेंट भी है जिसमें ११९ सिनेटर ओर १८३ डिप्टी 
होते हैं। राज-काय्ये मंत्रि-मंडल द्वारा होता 
(३७) रुमानिया । है जो पाछोमेंट के प्रति उत्तरदायी है। 
पाछोमेंट के पास किए हुए कानूनों को रद 
करने का पूण अधिकार राजा को है। 
पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर अभी हाल में 
विप्रव होने के कारण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
हो गया है। अभी तक वहाँ का शासन-संगठन 
निश्चित नहीं हुआ है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। १५ कोंसिलरों तथा ५३ 
डिप्टियों की पाछामेंट है। डिप्टियों का चुनाव ६ बष के 
छिये होता है और आधे डिप्टी प्रति तीसरे 
(३९) लक्स्मबग । वषे बदछे जाते हें। आज कछ यहाँ का 
शासन एक रानी के हाथ मे है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वषे के लिये 


(१८) रूस । 


( २०४ ) 


चुने हुए आठ सिनेटरों तथा चार वे के छिये चुने हुए 
चौद्द प्रतिनिधियों की एक कांभेस है । 
(४०) ढाश्वेरिया । चुनाव में सम्मति देने का अधिकार केवल 
हब्शियों को ही है। सभापति की सहा- 
यता के लिये सात मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। 
सभापति ओर उप-सभापति का चुनाव चार वषे के लिये 


होता है । 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । इसके अंतगेत बीस 
छोटी छोटी स्वंततन्न रियासतें हैं। चार वषे के ढरिय चुने 
हुए, तीस वषे से अधिक अवस्थावाले 
(४९) बेनेज्वेठो । ४० सिनेटरों ओर चार वष के लिये चुने 
हुए ११७ डिप्टियों की एक कांग्रेस हे । 

सभापति का चुनाव चार वष के लिये होता है । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । राजा की सहायता के 

किये आठ मंत्रियों की एक कोंसिल है ओर एक राष्ट्ू- 

सभा है जिसके आठ सदस्य राजा नियुक्त 

(४२) सर्विया। करता है ओर आठ सदस्य जातीय सभा 

द्वारा चुने जाते हैँ । जातीय सभा में 

प्रजा द्वारा तीन वषे के लिये चुने हुए १६० सदस्य द्वोते 

हैं। विशेष कारय्यों के लिय एक बड़ी जातीय सभा का 

संगठन होता है जिसमें ३२० सदस्य होते हें। राजमंत्री 
इसी ठंयवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । सभापति का 


( २०५ ) 


चुनाव प्रजा द्वारा होता है। सभाप॑ति की अवधि चार वर्ष 

है ओर एक बार का" चुना हुआ सभापति 
(४२) सालवेडर । दोबारा नहीं चुना जा सकता। जातीय 

सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति 
बष प्रजा द्वारा होता है । इस सभा का अधिवेशन 
प्रति वर्ष फरवरी से मई तक होता है। प्रत्येक अधिवेशन 
के लिय यह सभा अपना सभगपति और उप-सभापति आप ही 
चुनती है । 


यहाँ राज्य सत्तात्मक राज्य हे । शासन-कार्य्य एक संत्रि- 
मंडल करता है जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होता 
है। व्यवस्थापक सभा में ३६० सिनेटर और 
(४४) स्पेन । ४०४ डिप्टी होते हैं। सिनेटरों में से आधि 
सदस्य चुने हुए होते हैं ओर आधे पुश्तैनी 
अफसर या आजन्म रहनेवाले सदस्य । प्रति ५०,००० निवा- 
सियों की ओर से एक डिप्टी होता है। व्यवस्थापक सभा 
का अधिवेशन प्रति वषे होता है। उसका अधिवशन करने, 
रोकने या तोंड्ने का पूण अधिकार राजा को है। आवश्य- 
कता पड़ने पर सिनेट के सामने मंत्रियों पर कांग्रेस अभियोग 
भी चढा सकती है। राजा की प्रत्येक आज्ञा पर किसी न 
किसी मंत्री का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्री ही 
सब दशाओं में उत्तरदायी होते हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । मंत्रिमंडल के अतिरिक्त एक 
व्यवस्थापक सभा भी है जिसमें राज-मंत्री तथा राजा द्वातरा 


( २०६ ) 


नियुक्त सदस्य होते हैँ । इन सद्स्यों की संख्या 
(४५) स्वाम । १२ से*४० तक होती है। यही सभा कानून 
बनाती और उनका संशोधन करती है। इसका 
अधिवेशन साप्ताहिक होता है। यदि राजा अयोग्य हो तो 
यह सभा स्वयं ही कानून बना सकती है, पर साधारणत: 
कानूनों के पास होने पर राजा द्वारा उनके स्वीकृत होने 
की आवश्यकता होती है। राला अपने परिवार में से अपना 
उत्तराधिकारी आप चनता है। स्याम के अधिकार में जो मलय 
राज्य हैं उनका प्रबंध वहाँ के राजा, स्याम-सरकार द्वारा 
नियुक्त कमिइनरों की देख रेख में करते हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है, शासन-प्रबंध में राजा को 
सहायता देने के लिय, राज्यद्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडड ओर कानून बनाने के 
(४६ ) स्वीडन | छिये एक व्यवस्थापक सभा है। प्रत्येक 
कानून के प्रचलित होने के लिये राजा की 
स्वीकृति आवश्यक होती है | व्यवस्थापक सभा या पाछामेंट 
के अंतर्गत दो सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य होते 
हूँ जो प्रांतीय ओर स्युनिसिपछ सभाओं द्वारा निबाचित होते 
हैं । इसके सदस्य वे ही छोंग हो सकते हैं जिनकी अवस्था 
३५ वषे से अधिक हो और जिनकी अच्छी जमींदारी या 
आय हो । दूसरी सभा में २३० सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 
स्वेसाधारण द्वारा होता है। २९ वषे से अधिक अवस्था के 
प्रत्येक मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। 
दोनों सभाओं का सम्मिढित अधिवेशन होता है ओर उसमें 


( १०७ ) 


अधिक संख्या दूसरी खभावालों की ही होती है अतः 
बहुमत भी प्राय: इसीके पक्ष में होत्त है। राजा प्रत्येक 
अधिवेशन का सभापति नियुक्त करता है । 
यहाँ प्रतिनिधिश्षत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
सात वर्ष के लिये द्ोता है जिसकी सहायता के लिये ६ मंत्री 
होते हैं। एक जातीय सभा भी हे जिसमें 
( ४७ ) हेटी। सिनेट ओर हाउस आफ कामंस सम्मिलित 
हैं। सभापति को और चुननेवाल मनुष्यों की 
बनाई हुई एक सूची में से सिनेट के ३९ सदस्यों को हाउस 
चुनता है ओर हाउस के ९६ सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के 
किए वहाँ की हब्शी प्रजा करती है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वे के लिये २१ वषे की अवस्थावाछे प्रत्येक इंडियन 
पुरुष अथवा १९ वष की अवस्थावाले शिक्षित 
(४८) दोड्रास। और विवाहित पुरुष की सम्मति से होता है । 
एक .बार चुना हुआ सभापति फिर से 
चना जा सकता है। कांग्रेस के ७२ डिप्टियों का चनाव 
भी चार वर्ष के लिये प्रजा ही करती है । प्रति १०,००० 
निवासियों की ओर से एक 5:,तिनिधि होता है। कांग्रेस 
का अधिवेशन प्रति वर्ष ! जनवरी को आरंभ होता है और 
६० दिनों तक होता रहता है । 





दसवों परिच्छेद । 


उपनिवेश, रक्षित राज्य, अधीन राज्य 
ओर करद राज्य | 


उपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या 
राज्य के छोग आकर सदा के लिये बस जाते और वहीं खेती- 
बारी या व्यापार आदि करके अपना निर्वाह 
प्रनिविश । करते हैं। वे छोग किसी विदेशी शक्ति फे अधीन 
नहीं होते, केवल अपनी माठ्भूमि से ही 
थोड़ा बहुत संबंध रखते हं। प्राचीन काल में फिनीशिया, 
यूनान, भारत ओर रोम आदि देशों के निवासी व्यापार 
करने के लिये विदेश जाया करते थे ओर उनमें से कुछ छोग 
किसी देश में सदा के छिये बस भी जाते थे। वहाँ उन्हें 
बहुत कुछ आथिक लाभ हुआ था जिसका बहुत कुछ अंश 
उनकी माठ्भूमि को भी मिला करता था । दूसरे देशों में 
बस कर छोग वहाँ अपनी माठ्भाषा और धम्म आदि का 
प्रचार भी करते थे . आगे चछ कर स्पेन, पुत्तेगाल, फ्रांस, 
और इंगलेंड आदि देशों के निवासी भी विदेश में आ कर 
बसने, वहा उपनिवेश बनाने और फछत: अपने देश को उन्नत 
और संपन्न करने लग गए । 
अन्य जातियों की अपेक्षा इधर कई सौ वर्षों में अग्रेज- 
जाति बहुत आंगे बढ़ गई है । इस समय समस्त भूसंडर के 
स्थछू-भाग का छठों अंश प्रायः इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 


( २०९ ) 


बसा हुआ है। ये अंग्रेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हँ--- 
( १ ) राजकीय उपनिंवेश ( (कह (00]09९४ ) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध इंगलेंड की सरकार के अधीन ही होता 
है, (२) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राज्य- 
कम्मंचारी तो इंगलेंड की सरकार के अधीन होते हैं पर जो 
अपने लिये कानून आदि स्वयं बनाते हैं। हाँ, बृटिश सर- 
कार को अधिकार अवश्य द्ोबा है कि वह उन कानूनों को 
रह कर दे अथवा प्रचछित होने से रोक दे, और (३ ) 
स्वराज्यात्मक उपनिवेश है जो अपना शासन आप करते हैं । 
ऐसे उपनिवेशों का केवल गवनेर ही ब्टिश सरकार के मातहत 
होता है और बृटिश सरकार को वहाँ के पास किए हुए कानूनों 
को रह करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार 
होता हैे। ऐसे उपनिवेश्ों में गवनंर अपने राजकीय नियमों 
के अनुसार स्वयं कॉसिलर आदि नियुक्त करता है और 
उन्हींकी सम्मति तथा सहायता से राजकाय्ये का संचालन 
तथा कम्मेचारियों की नियुक्ति होती है । प्राय: इसी प्रकार 
के उपनिवेश अन्य राज्यों के भी हैं । 

आजकलछ छोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन की ओर बराबर बढ़ती जाती है, इसलिये 
उपनिवेशों में भी कुछ छोग पूण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
चाहते हैं; माठभूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार 
मानने के लिये वे तैयार नहीं हैं। दबाव या अधिकार 
मानने में वे अपनी अनेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उदा* 
हरणाथे, यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान- छे 
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तो उन्हें भी व्यथ उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर 
इसके विपरीत कुछ छोंगों का मत है कि अपने देश की 
साम्राज्य सरकार स उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ट संबंध 
रहना चाहिए क्योंकि इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगों 
की पुष्टि और उन्नति होती है । पर स्वाथेत्याग करके इस 
अकार परोपकार करने की इच्छा करनेवाले देवता संख्या में 
अपेक्षाकृत थोड़े ही हैं । 
प्राय: बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ दशों या 
राज्यों के पड़ोसी छोटे मोटे देशों ओर राज्यों पर, अनक 
राजनेतिक कारणों से कुछ न कुछ अधिकार 
रक्षित राज्य +। रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या तो 
केवल अपने रक्षक-राज्य के द्वारा अथवा 
उसकी आज्ञा स द्वी किसी विदेशी राज्य के साथ कोइ राज- 
नैतिक संबंध स्थापित कर सकते हैँ । रक्षित राज्य की सब 
प्रकार से रक्षा करना ही रक्षक-राज्य का कत्तव्य हैं। यदि 
वास्तविक दृष्टिस देखा जाय तो किसी राज्य को अपना 
रक्षित राज्य बनाना उसे अपनी अधीनता में छाना ही है । 
पर किसी बलशाढी राज्य का अपने से फिसी दुबल राज्य क 
साथ राजनेतिक संबंध स्थापित करना भी इसीके रक्षण के 
भ्ंतगेत आ जाता है। रक्षक-राज्य बिना छड़ाई झगड़ा किए 
दी अपने रक्षित राज्य में मनमाना परिवतेन कर सकता है । 
संधि, बढू-प्रयोग ओर बल-पूर्वक देंश पर अधिकार करके 
राज्य रक्षित बनाए जाते हैं । भारत सरकार का देशी 
रियासतों के साथ बहुत कुछ इसी प्रकार का संबंध हे । 
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रक्षित राज्य प्राय: दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जो शक्ति या बढ-प्रयोग आदि के द्वारा रक्षित धमे में छाए 
जाते हूँ और दूसरे बे जिन भें कोई विदेशी सभ्य राज्य 
आ कर पहलछे अपना अधिकार कर लेता है ओर तब उन्हें 
कुछ आंतरिक स्वतंत्रता दे कर अपनी रक्षा में रखता है । 
जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
का कुछ भी अधिकार या दबाव स्वीकार कर छेता है, स्थूछतः 
वही मानों अधीन राज्य हो जाता है, ओर 
अधीन राज्य । इस दृष्टे से उपनिवेश तथा रक्षित राज्य भी, 
जिनका व्णेन ऊपर हो चुका है, इसी कोटि 
में आ जाते हैं। पर सूक्ष्मतः और व्यावहारिक दृष्टि से 
अधीन राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी 
दूसरे बड़े राज्य के अधिकार में रहता है । अधिकारी राज्य 
अपने नियुक्त किए हुए शासकों आदि के द्वारा अधीन राज्य 
में सारा राज्य-प्रबंध करता है, उसके छिये नियम और कानून 
बनाता है, कर उगाहता हे, न्‍न्यायारूय स्थापित करता है, 
दूसरी शक्तियों से उसकी रक्षा करता द्वे ओर इसी प्रकार के 
दूसरे आवश्यक कत्तंव्यों का पाछन करता है। अधीन राज्य 
को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना* केबछ अधिकारी 
राज्य के द्वाथ में होता है। भारत की गणना इंगलेंड के 
अधीन राष्यों में होती है ओर इसी से अधीन राज्यों की 
स्थिति फ़ा . अच्छा परिचय मिल जाता है। कभी कभी 
अधिकारी राज्य अपने अधीन राज्यों को बहुत कुछ अधि- 
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कार और स्वतंत्रता भी दे देत हैं और कहीं कद्दी अधीन 
राज्य के प्रधान अधिकारी को यह भी अधिकार होता है 
कि साम्राज्य के जटिल प्रइनों की मीमांसा में सम्मति और, 
सहायता दे । फ्रांस के दो एक अधीन राज्यों के प्रधान अधि- 
कारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापक सभाओं 
तक में आ कर बैठने ओर बोलने का अधिकार है । 
यदि कोइ राज्य किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर के 
लत में उससे संधि कर छेता है और उसकी रक्षा आदि का 
भार अपने ऊपर छे कर उसके बदले में उसस 
करद राज्य । कुछ निश्चित कर बराबर लिया करता है तो 
वह विजित ओर कर देनेवाला राज्य करद्‌ राज्य 
कहलाता है । प्राचीन काल में ऐसे राज्यों की संख्या बहुत 
होती थी, पर आज कल सदा कुछ निश्चित कर देते रहने 
की प्रथा उठी जाती है; इसलिये प्रायः नए करद राज्य 
नहीं होते। 


(१ ) ब्रिटिश साम्राज्य । 
( क ) उपनिषेश । 


प्रेट त्रिटन ओर आयलेंड, चेनेल आइलेंड्स, आइल आफ 
मैन तथा भारतवष को छोड़ कर बृटिश साम्राज्य के अतगत 
प्रय्ेक देश उपनिवेश ही माना जाता है; पर उन उपनिवेद्ञों 
में भी कुछ ण्से हर जो रक्षित राज्य ( 7270(0९८९(079/25 ) 
कहलाते हैँ । अतः इस स्थान पर उन सब रा एक साथ दी 
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वर्णन किया जाता हे । सुभीते के प्छैेये इन सब उपानिवशों 
को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया भया है । पहली श्रेणी 
उन उपनिवेशों की है जिनमें केवढठ गवनेर ही शासन 
करता ओर वह्दी कानून बनाता दवै । इनके दो अंतर्विभाग 
हैं। एक तो वे जिनके लिये यदि सम्राद चाहे तो निय- 
मानुसार कानून बना सकते हैं, ओर ऐसे उपनिवेश जिन्नाल्टर, 
छाबुआन ओर सेंट हेलना हूँ;, ओर दूसरे वे जिनके छिये 
गवनेर ही कानून बना सकता है; सम्राद को किसी प्रकार का 
कानून बनाने का अधिकार नहीं है । ऐसे उपनिवश जूलूछेड, 
बसुटोलेंड और बेचुआनालेंड हैं । इनमें से अतिम बेचुआना- 
ढेंड उपनिवश और रक्षित राज्य दोनो है । 

दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या 
गवनेर रहता है, जो एक व्यवस्थापक सभा की सहायता से 
कानून बनाता और एक काय्यकारिणी सभा की सहायता से 
शासन करता है । इन दोनों खभाओं या कॉंसिलों के 
मेंबरों की नियुक्ति या तो सम्राद के द्वारा होती है और या 
सम्राद के प्रतिनिधि शासक या गवनेर के द्वारा। इस श्रेणी के 
अतगत गेंबिया, ट्रीनीडाड, फाकलछेंड टापू, फीजी, बृटिश 
न्यू गायना, सीरा लिओन, सीछोन (छका), सेंट विंसेट और 
स्ट्रेट सेटलमेंट हैँ । 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें व्यवस्थापक सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं ओर कार्य्य- 
कारिणी सभा के सदस्य सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधि शासक 
( गबनर ) के द्वारा नियुक्त दोते हैं। इस श्रेणी में जमैका, 
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बरमुडा, बहामा, बारबडोस, बृटिश गायना, मारीशस, माल्टा 
ओर लीवड टापू हैं । 

चौथी श्रेणी म॑ं वे उपनिवश हैं जिनमें शासक या गवर्नर 
तो सम्राद की ओर से होता है पर जिनका शेष सारा राज- 
काय्य प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह होता है। एऐस 
उपनिवेश प्रायः एकदम स्वतंत्र होते हैं । आरेंज रीवर उपनि- 
बेश, कनाडा, केप आफ गुडहोप, कींसलेंड, टांसवाल, तस्मा- 
निया, न्यू जीलेंड, न्यूफाउंडढेंड, न्यू साउथ वेल्स, नेटाल, 
पश्चिमी और दक्षिणी आस्ट्रेलिया ओर विक्टोरिया इसी श्रेणी 
के अतगंत हैं । 

प्रधान उपनिवेशञों की झासन-ग्रणाली । 


इसके अंतगत कई छोदी छोटी रियासतें हैं जो अपने 

लिये आप कानून बनाती हैं। सब रियासतों ने मिल कर 

प्रधान गवनेमेंट को कुछ निश्चित ओर विशिष्ट अधिकार 

आरेडिया । 7 खे हूँ । यहाँ सम्राद्‌ द्वारा नियुक्त 

ह एक गवनर-जनरल रहता है । एक संघटित 

पालोमेंट है जिसमें सिनेट ओर प्रतिनिधि मंडछ सम्मि- 

छित है । सिनट में छः रियासतों में से प्रत्येक के छः. 
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छः सदस्य, इस प्रकार कुछ ३६ सदस्य होते हैं. जो सबे- 

5. कर बार कप 

साधारण की सम्मति से छः वर्ष के लिये चुने जाते हैं । प्रति- 

निधियों का चुनाव तीन वष के लिये और आबादी के हिसाब 

से होता है। लेकिन प्रत्येक रियासत के कम से कम पाँच 
प्रतिनिधि होते हैं । सन्‌ १९१६ में कुछ ७५ प्रतिनिधि थे । 
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यहाँ. का शासन-कार्य्य एक प्रीवी... कॉसिल की सद्दायता: 

से एक गवनेर-जनरलर करता दै जो" सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त 
ओर उसीका प्रतिनिधि होता है। कानून बनाने 

कनाडा । के लिये सिनेट ओर ह्डस आफ कामंस की 
सम्मिलित एक पाछामेंट दे । सिनेट में ८७ सदस्य 

हैँ जिनका चुनाव गवनर-जनरल द्वारा होता है.। सिनेटर 
आजन्म सदस्य रहते हैँ । सिनेटर की अवस्था तीस बषे की 
होनी चाहिए ओर उसके पास कुछ निश्चित जमींदारी होनी 
चाहिए। हाउस आफ कामंस के सदस्यों का चुनाव पाँच 
वर्ष में अथवा इससे कछ पहले होता है। हाउस के सदस्यों 
का चुनाव जन-साधारण की सम्मति से होता हैे। सन्‌ १९१६ 

में हाउस के सदस्यों की संख्या २२१ की । 

यहाँ का शासन सम्राद्‌ द्वारा नियुक्त एक गवनेर के 
हाथ में हे! व्यवस्थापक सभा तथा प्रतिनिधि मंडल कौ 
सम्मिलित एक सावेजनिक सभा या पाहछामेंट भी है ।. 
व्यवस्थापक सभा के ३२ सदस्य हैं। इनमें से 
जो छोग १७ सितंबर १८९१ से पहले से 
नियुक्त हैं वे तो उसके आजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी 
नियुक्ति इसके बाद हुईं हो, वे केवछ सात वष तक सद्स्थ 
रहते हैं । आवश्यकता पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो 
सकती है| प्रतिनिधि मंडल में ३० सदस्य हैं जो सबराधारण 
द्वारा तीन वषे के लिये चुने जाते हैँ । पाछामेंट के पास किए 
हुए बिलों फो स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार 
गबनेर को दे । पाछोमेंट का आड़ान करने, उसे रोकने तथा. 


न्यू्जी लेंड । 


( ३१६ ) 


तोड़ देने का अधिकार भी उसको है । पाछामेंट के पास किए 
हुए बिलछों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वाफ्स भी भेज 
सकता है ओर नए बिलछों के मसोदै भी उपस्थित कर सकता है । 
यह सब से पुराना अंग्रेजी उपनिषेश है । यहाँ का शासन 
९ सदस्यों की काय्यकारिणी सभा की सहायता से सम्राएँ 
न्यूफाउंडलेड। “रा नियुक्त एक गवनेर करता है। २० सदस्यों 
की एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसकी 
नियुक्ति भी सम्राद्‌ द्वारा ही होती है। स्वेसाधारण द्वारा 
चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमडल भी हे । 
इसमें केपष आफ गुडहोप, नेटाल, दांसबवाल, ओर 
आरेंज रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई सन्‌ १९१० 
को यह संघटन हुआ था । यहाँ सम्राद्‌ 
द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरलर शासन 
करता है । अपनी सहायता के ढिये काय्ये- 
कारिणी सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार उस्री को है। 
राज्यों के भिन्न भिन्न विभागों को स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी को है पर उनमें वह निश्चित संख्या से 
अधिक अफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता । कानून 
बनाने के लिये पाछामेंट हे जिसमें सिनेट ओर प्रतिनिधि 
मंडल हैं। गवनेर-जनरछ को अधिकार दै कि वह्द इन दोनों 
को अथवा इनमें से किसी एक को आह्यान कर सकता है, रोक 
सकता है, या तोड़ सकता दे । पर यूनियन के संगठन स दस 
वष के अंदर सिनेट नहीं तोड़ी जा सकती। सिनेट के चाढीस 
सदस्यों में से आठ को गवनेर-जनरल नियुक्त करता है और 


यूनियन आफ साउथ 
अफ्रिका । 


( २१७ ) 


३१ सब प्रांतों स चुने जाते हें। प्रतिनिधि मंडछ में १२१ 
०] के 
सदस्य हैं । पालछामेंट की बैठक प्रति वर्ष होना आवश्यक है । 
( ख ) राक्षित राज्य । 


ब्रिटिश साम्राज्य के अतगेत निम्मलिखित रक्षित राज्य हैं-- 

( १ ) यूगांडा । 

( २ ) जजीबार । 

(३ ) नाइगीरिया । 

( ४ ) न्यासालेंड । 

(५ ) बेचुआनाछेंड 

( ६ ) बृटिश इस्ट अफ्रिका । 

( ७ ) बृटिश संटुछ अफ्रिका । 

( ८ ) सोमाली छेंड ओर 

( ५) न्यू जालिंड । 

इन सब स्थानों मे सम्राद द्वारा नियुक्त गवनेर, कमिअ्रर 
या रेज़िडिट कमिभ्रर आदि रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार की 
व्यवस्थापक या काय्यकारिणी सभा नहीं है । केवछ जंजीबार 
का एक सुछतान अधिकारी है । 


(ग ) अर्धान राज्य--भारतवर्ष । 
भारतवषे इंगछेंड का अधीन राज्य है । यहाँ का शासन 
सम्राद्‌ द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल के हाथ में है | यहाँ 
बंगाल, मदरास और बंबई ये तीन प्रेसिडेसियाँ भी हों 
जिनका शासन सम्राद द्वारा नियुक्त गवनेर करते हैँ । गवनेर- 
जनरल और गवनरों की नियुक्ति पाँच वष के छिये होती है । 


( २१८ ) 


भारत के शासन का सब*प्रबंध करने के छिये इंगलछेंड में एकः 
सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है जिसकी एक कोंसिल भी है। 
कोंसिल से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी की प्रत्येक आज्ञा भारत 
सरकार के छिये मान्य हीती है । भारत में जो कानून पास 
होता है वह उसकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। वह 
सम्राद को उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की सम्मति दे 
सकता है। भारत का सब व्यय आदि भी उसीके अधिकार 
में हे । उसकी कोंसिल में दस से चोदह तक सदस्य होते हैं। 
उसे भारत के आय-व्यय का छेखा प्रति वर्ष पाछामेंट में 
उपस्थित करना पड़ता है| पालामेंट के सदस्य उससे भारत के 
संबंध में प्रश्न भी कर सकते हैं । 

गवंनर-जनरछरू की दो कोसिलें ह--काय्यकारिणी 
ओर व्यवस्थापक। काय्येकारिणी सभा में सात सदस्य रहते हैँ 
जिनमें से सन्‌ १९०९ से एक हिंदुस्तानी भी रहने लगा है । 
कुछ विशिष्ट दशाओं में गवनेर-जनरछ को, बिना काय्येका- 
रिणी सभा से सहायता लिए, स्वतंत्र रूप से काय्य करह्ने 
का भी अधिकार है। सुभीते के लिय गवन्नेर-जनरर अपने 
काय्यों ओर राज्य के भिन्न भिन्न विभागों का भार काय्यका- 
रिणी के सदस्यों को भी साँप देता है; पर अधिकांश काय्य 
गवनेर-जनरलर को , कॉसिल की स्वीकृति से ही करने 
पड़ते हैं। कोंसिठ के अधिवेशन प्राय: प्रति सप्ताह होते हैं 
६८ सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा भी है जिनमें 
से ३६ सरकारी और ३२ गैेर-सरकारी, प्रजा अथवा 


विशिष्ट. संस्थाओं द्वारा चुने हुए होते हैं । जिस 


( २१९ ) 


प्रेसिडेंसी या प्रांत में गवनेर-जनर॑ठ की किसी कोंसिल 
का अधिवेशन होता है उसके गवनर या लेफ्टिनेंट गवनेर 
का भी उसमें सम्मिलित होने का अधिकार होता है। 
व्यवस्थापक सभा के अधिवशर्न जब जब आव- 
इयकता होती है हुआ करते हैं। उसमें सवेसाधारण भी जा 
सकते हैं | उपस्थित होनेवाले बिलों के मसविदे पहले से ही 
एजट में प्रकाशित कर दिए जाते हैं | प्राय: उन पर प्रांतीय 
सरकारों की सम्मतियों भी ले ली जाती है । 

मद्रास, बंबई ओर बंगाल के गवनेरों और बिहार 

नाप के ७ 5 ८ ८ 
तथा ओड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवनर की तीन तीन सदस्यों की 
/ पर गा 6 पु 

एक काय्येकारिणी सभा है। इसके अतिरिक्त इन तनिों गवनेरों 
ओर पंजाब, युक्तप्रांत, बरमा तथा बिहार ओर ओडौीसा के 
चारों लफ्टिनंट गवनरों की एक एक व्यवस्थापक सभा भी 
है जिसके सदस्य इस प्रकार हें-- 


। शपाआनााफतकनकर्टपिसाकउंदकटरत्यहएलद ७. 





सरकारी |गेर सर- 





| 
प्रात सदस्य कारी स०, शेष कुछ 
| 
मदरास २० | २६ रद 
बंबई १८ २८ २ | ४८ 
बंगाल १८ ३१, | ९२ ५१ 
युक्तप्रांत २१ | २६ २ | ४९ 
बिहार और उड़ीसा | १८ | २३ २ ४३ 
पंजाब | ११ १४ २ | २७ 
बरमा |. ७ ९ | २ | १८ 








( २२० ) 


इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश और बरार, आसाम, उत्तर- 
पश्चिम सीमाप्रांत, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगें, बढ्नचिस्तान तथा 
पोटंब्लेयर ओर निकोबसे में एक एक चीफ कमि श्र भी रहता 
है। इसमें से मध्यप्रदेश ओर बरार तथा आसाम में एक वयव- 
स्थापक सभा भी है। फारस की खाड़ी के कुछ स्थानों ओर 
अदन तथा टिरिम के लिये एक एक पोलिटिकर रेजिडेंट 
भीहे। 

भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत सरकार के रक्षित राज्य हैं। इन राज्यों को 
कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अथवा भारत सरकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियन 
कम्मचारी को रखने का अधिकार नहीं है । भारत सरकार 
यदि किसी राजा को कोई अन्नुचित काये करते हुए देखे तो 
वह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य 
भारत सरकार को कर भी देते हैं, पर अधिकांश नहीं देते । 
प्राय: रियासतों का प्रबंध वहाँ के राजाओं, मंत्रियों ओर 
कोंसिलों के द्वारा ही होता है, पर प्रत्येक रियासत में एक 
पोछिटिकल अफसर या रेजिडंट भी रहता है जो भारत सर- 
कार की ओर्‌ से नियुक्त होता है । कई छोटी छोटी रिया- 
सर्तों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिक अफसर 
या रेजिडेंट रहता है । सब राज्यों को अपना अपना 
कानून बनाने का अधिकार है। हैदराबाद, मेसूर, बड़ौदा, 
काशमीर, कुछात और राजपुताने तथा मध्य भारत की रिया- 
सते, जिनकी संख्या १७५ है, गवनेर-जनरलू-इन-कोंसिल 


(६ २२१ ) 


क अधिकार में हैं। इसके अतिरिक्त बहुतसी छोदी छोटी 
रियासतें प्रांतीय सरकारों की अधीनता में भी हैं। चीनी 
सीमा तथा पश्चिमोत्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रिया- 
सरतें और पहाड़ी जातियाँ ओर छीटा नागपुर, ओड़ीसा 
और मध्यप्रद्श में सरकार के अधीन छोटी छाटी जंगली 
जातियाँ भी हैं । 
हैदराबाद, मेसूर, बड़ोदा ओर काइ्मीर भारत के प्रधान 
दृशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर 
कई बातों में वह बिलकुल स्वतंत्र ह। इसके उपरांत मध्य- 
भारत, राजपूताने ओर बल्नचिस्तान की एजेंसियाँ हैं। 
इनमें ये रियासतें हें-- 
गवालियर, इंदौर, भोपाल, रीवाँ, ओ- 
रत] | ड्छा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, विजा- 
वर, आजयगढ़, छत्रपुर, चरखा री आदि। 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, 
गंबधतानों: | बीकानेर, कोटा, बूंदी, अछबर, धौलपुर, 
आदि । 


बलूचिस्तान । |] कछात ओर छास बेला । 
प्रांतीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार है- 


बल | ट्राबंकोर, कोचीन, पड़्ड्ूकोटा, तथा 
अन्य छोटी रियासतें । 


बंबद।.... | कोल्हापुर, कच्छ, खेरपुर, इंडर, भावनगर, 
जूनागढू, गांडछ, पाछनपुर आदि | ' 


६ रेररे ) 


कूथबिद्दार, भूटान, मोरभंज, काछा- 
हांडी, बासड़ा आदि । 


बंगाक । 
युक्तप्रांत बगारस, रामपुर और टहरी । 


पटियाढा, नाभा, झींद, कपूरथछा, मंडी, 
चंबा, फरीदकोट आदि । 


उत्तरी और 'दक्षिणी श्याम राज्य । 


पंजाब | 


बरमा | 


मध्यप्रात । 


बस्तर, रायगढ़, सरगुजा आदि । 


(२) फ्रंच उपनिवेद तथा रक्षित राज्य । 
( के ) अफ़िका में । 
भ्े 


यद्यपि यद्द प्रदेश अफ्रिका में है पर तो भी फ्रांस के 
अंतर्गत द्वी माना जाता है । यहाँ एक गव- 
अरूजीरिया। नेर-जनरलछ रहता है जो १७ सदस्यों की 
एक कोंसिठ के परामश से शासन 
करता है । 

यह एक थे (बेग) का राज्य है जो फ्रांस के रक्षण में 
है। यहां एक फ्रेंच रेजिडेंट-जनरलू रहता है जिसके हाथ में 
प्राय: सभी शासनकाय्य होते हैं। यहां के 
टूबिस। . देशी निवासियों के मुकदमे तो देशी न्‍्याया- 
छयों में जाते हैं पर जिन सुकदमों में कोई 
युरोपियन वादी अथवा प्रतिवादी होता है उनका फेसछा फ्रेंच 

पंच करते हैं । 


( २२३ ) 


इसके अंतगेत निम्न-लिखित उपनिवेश हैँ--(१) सेनेगाल, 

छेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा शासित । (२) मारीटनिया, कमिशभ्नरी । 

(३) अपर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवनेर 

फ्रेंच वेस्ट अफ्रिका द्वारा शासित | (४) फ्रेंच-गिनी, छेफ्टिनेंट 

(उपनिवेश) गवनेर द्वारा शासित । (५) आइईवरीकोस्ट, 

लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (६) दहोमी, 

लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश एक 

गवनेर-जनरल के अधिकार में हैं जिसकी सहायता के लिये 
एक कोंसिल है । 


इसका शासन एक गवनर-जनरल के अधिकार में है | 

इसमें गबन, मिडिछ कांगो और उबंधी- 

फ्रेंच श्केटोरिकल - शरी-चड नामक तीन प्रांत हैं जिनमें 

५ िऔी बिक ० ७ ० श्र 

अफ्रिका | से प्रयक में एक हछोफ्टिनेंट गवनर 
रहता है । 

यह अफ्रिका का सोमाली कोस्ट 


प्रदेश है, जो फ्रांस का रक्षित राज्य है । 
यहां एक गवनर रहता है | 


क्रेंस इंस्ट अफ्रिका । | 


मेढानास्कर | गवनर-जनरल द्वारा शासित । 


यहाँ एक गवनेर रहता है जिसकी सहायता के लिये 

एक प्रीवी कोंसिठ है। एक जनरछ 

रीयूनियन उपनषिश । कोंसिड भी है जिसमें प्रजा द्वारा चने 
हुए सदस्य रहते हैं । 


( २२४ ) 
(ख्र) अमेरिका में । 


ा ९5 ्‌ 
ग्वाढेलप । | किक हक हे हि हे । 3३8 
अद्गत पाँच छोटे छोटे टापू भी हैं जो 

रक्षित राज्य हैं । 


यहाँ एक गवनेर रहता है जो ५ सदस्यों की प्रिवी कों- 
सिल की सहायता से शासन करता है। १६ 
गारना उपनिवेश। सदस्यों की एक जनरल कोंसिल भी है 
जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है। 
एक गवनेर और एक जनरल-कोंसिल के अधिकार में 
है। यहाँ म्युनिसिपछ कोंसिले भी हैं 
मारटिनाक उपानिवेश । जिनके सदस्यों का चुनाव प्रजा द्वारा 
होता है । 
ये छोटे छोटे टापुओं के समूह हैं । यहाँ एक एड- 
सेट पारी मिनिस्टेटर रहता द जो एक कोंसिल के 
और मिकलेन परामशे से शासन करता है । 
(ग ) एज्निया में । 
भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकछ, माही ओर 
यनाओं प्रांत फ्रांस के अधिकार में हैं । इनके शासन के 
लिये पांडीचरी में एक गन्ननर रहता है। 
फ्रेच इंडिया । शेष स्थानों में उसके अधीन एडमिनि- 


स्टरेटर रहते हैं । एक जनरछ कोंसिल भीं 
है जिसमें प्रजा के चुने हुए सदस्य होते हैँ । 


( २१५ ) 


इसके अंतंगेत कोचीन-चाइना दै।"यहाँ एक गवनेर रहता 

है जो १८ सदस्यों की कॉसिक की सहायता से शासन 
करता है| इसके अतिरिक्त कंबोडिया, अ- 
फ्रेंच श्डो-चाश्ना । नाम, टांकिन और छाओस ये चार रक्षित 
राज्य भी इसके अंतगत हैं। अनाम और 
कंबोडिया में राजा है। टांकिन में पहले अनाम के राजा का 
वाइसराय रहता था, पर अब फ्रेंच रेजिडेंट रहता है । 
छाओस में एक राजा है जो फ्रेंच एडमिनिस्टेटर की सहायता 
से शासन करता है । 
(घ) आश्निया में | 

ओशीनिया में न्यू केछेडोनिया, सोसाइटी टापू, टह्दीटी, 
भूरिया, मारकेसार और गेंबियर आदि बहुत से टापू हैं जो 
सब एक गवनेर के अधिकार में हूँ | गवनेर की एक प्रीवी 
कोंसिल और एक एडमिनिस्टरेटिव कोंसिल है। 

एलजीरिया ओर ट्यूुनिस को छोड़ कर शेष सब उप- 
निवेशों के लिय फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्री है और ओप- 
निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्धफसचिव के अधीत्न हैं। प्रश्येक 
उपनिवेश अथवा उपनिवेशों के समूह का अछग बजट तैयार 
होता है जो ओपनिवेशिक मंत्री की स्वीकृति के लिये भेजा 
जाता है । उपनिवेशों फो स्वराज्य के बहुत॑ से अधिकार प्राप्त 
हैं । उनका खच प्राय: अपनी ही आय से चछता है और यदि 
कुछ कमी ड्टोती दे तो उसकी पूर्ति फ्रेंच सरकार करती हे । 
फ्रांस की जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवेशों से इस 
प्रकार प्रतिनिधि जाते हँ-- 

१५ 


( २२६ ) 


अलजीरिया । | तीन सिनेटर और छ: डिप्टी । 
मारटिनिक 
ग्याडेलप प्रयक से एक सिनेटर ओर दो डिप्टी । 
रायूनियन 
फ्रेच इंडिया । । एक सिनेटर और एक डिप्टी । 
गायना 
सेनेगाल एक एक डिप्टी । 
का ची न-चाइना 


(३) जमेन उपानवेद् और अधीन राज्य । 
(क) अफ्रिका में । 

यह रक्षित राज्य है ओर यहाँ एक इंपीरियछ गवनेर 
रहता है। इसमें नो प्रांत हैँ जिनमे से प्रत्येक में एक एड- 
मिनिस्टेटर रहता है जिसकी एक कोंसिल 
ईस्ट आफ्रका। होती है। कॉसिल मे ३ से ५ तक सदस्य 
हैं जिन्हें गबनर नियुक्त करता है; पर 
उसमें से देशियों का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है । अथ 
प्रबंध और शासन संबंधी अनेक प्रश्न इन्हीं कोसिलों मं 

उपस्थित होते हैं । 
यह रक्षित राज्य है और यहाँ इंपीरियल गवनेर रहता 
है। गवनर की सहायता के लिये एक 
कमरून।.. चांसलर , दो सेक्रेटरी और एक कोंसिल 
है | कोंसिल में तीन देशी व्यापारी सदस्य 

होते हैं । 


( २२७ ) 


यहाँ का शासन एक इंपीरियल गृवनेर करता हैं जिसकी 
सहायता के लिये एक सेक्रेटरी, एक चुगी 
टोगोलेड । का अफसर और एक कोंसिल है। कों- 
सिल में सात गेर सरकारी सदस्य होते हैं । 
यह रक्षित राज्य है और इंपीरियल गंव- 
नेर द्वारा शासित होता है । 
(ख ) एश्निया में | 
यह प्रांत जमनी ने ९९ बरस के पट्टे पर चीन स लिया 
था ओर उसका रक्षित राज्य समझा जाता था। यहाँ उसका 
# एक जहाजी बेड़ा रहता था ओर एक गब- 
कियाऊचाऊ। नेर शासन करता था। पर वत्तेमान युरो- 
पीय महासमर छिड़ने पर जापान ने उस 
पर अपना अधिकार कर लिया है। 
(ग ) पौपिकिक महासागर में । 
इसके अंतर्गत केसरविलहेम्सलेड ओर विस्माक आर्ची- 
पिलछेगो रक्षित राज्य तथा अन्य कई छोटे 
जम्मेन न्यू गिनी । छोटे टापू हैं जिनमें से कुछ में आवादी ही 
,. नहीं है। इन सब के शासन के लिये एक 
गवनर नियुक्त है । 
इसके अतगंत आठ टापू जमेनी के अधिकार में हैं । 
यहाँ इनका शासन एक इंपीरियछ गवनेर 
समोआ (उपनिवेश) करता है जिसकी अधीनता में एक देशी 
हाई चीफ है। हाई चीफ की एक को- 
खिल भी है जिसके सब सदस्य देशी हैं । 


साउथ वेस्ट अफ्रिका | 


( २२८ ) 


( वत्तेमान महायुद्ध, में जमेन उपनिवेशों तथा अधीनस्थ 
राज्यों का विशेषत: अफ्रिका के उपनिवेशों का बहुत बड़ा 
भाग अंगरेजों के हाथ में आ गया है । ) 


(४) अमेरिका के अधीन राज्य । 


इसके बहुत से टापू अमेरिका के अधीन हैं जो सब एक 
गवनेर जनरल के शासन में हैं । गवनर जनरछ की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों और चार 
फिल्पाश्न। देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन तथा 
चार व के टिये प्रजा द्वाय्रू चुने हुए ८१ 
सदस्यों की एक सभा है । अमेरिका का उद्देश्य यहां क्रमश: 
स्वराज्य स्थापित करना है ओर वह धीरे घीरे इसे कर भी रहा 
है । इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिको, टथूटिछा, बेक और 
जांसन टापू, तथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों का अधिकार है | इन सब स्थानों पर अमेरिका 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एकएक गवनेर रहता है । 
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अब तक निम्नछिजित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
( १ ) आदश-जीवन--लछेखक रामचंद्र शुक्र । 
( २ ) आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वम्मा । 
(३ ) गुरु गोबिंदासंह--छेखक वेणीप्रसाद । 
( ४ ) आदर्श हिंदू १ भाग--छेखक मेहता छूज्जाराम शर्म्मा | 
(५) ११ 3 )) )१ 
( ६ ) 97) इ कै, ११) 
( $ ) राणा जगबहादुर--छेखक जगन्मोहन वम्मा । 
( ८ ) भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मा । 
( ९ ) जीवन के आनंद--लेखक गणपत जानकी राम दूब बी. ए. 
(१०) भौतिक-विज्ञान--लछेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल.टी । 
(११) छाल्चीन--लेखक वृजनंदन सहाय । 
(१२) कबीरबचनावली--संग्रहकत्ता अयोध्यास्सिह उपाध्याय । 
(१३) महादृव गोबिंद रानडं--छेखक रामनारायण मिश्र बी ए.। 
(१४) बुद्धदेव--छेखक जगन्मोहन वम्मा । 
(१५) मितव्यय--लेखक रामचंद्र वम्मा । 
(१६) सिक्‍खों का उत्थान ओर पतन-छेखक नंद्कुमार देव शर्म्मा 
(१७) वीरम णि--छेखक श्यामबिहारी मिश्र एम. ए. ओर 

शुकदेबबिहारी मिश्र बी. ए.। 

(१८) नेपोलियन बोनापाटे--छेखक राधामोहन गोकुछजी । 
(१९) शासनपद्धति--छेखक प्राणनाथ विद्यालंकार । 


-<4$डश््यद2८ ० 


